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यह रिपोट� अनेक व्य�क्तय� और संगठन� के योगदान, अंत���� और सहयोग से संभव हो सक�।

हम विशेष रूप से कामगार प्रतिनिधियों और संघ-नेताओं के  आभारी हैं| रोशनारा (संस्थापक, गिग वर्क र शक्ति समूह), रिंकू  शर्मा
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय ऐप-आधारित परिवहन कामगार महासंघ) और सुनंद (अध्यक्ष, राजधानी ऐप वर्क र्स यूनियन), जि��ने
कामगार� क� रोज़मर� क� हक़�क़त, काय�स्थल क� चुनौ�तय� और सामू�हक माँग� से प�र�चत कराया। उनक� अंत���� ने इस �रपोट�
को कामगार� के जीते-भोगे अनुभव� म� जड़� जमाने म� मदद क�।

हम उन शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के  प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने प्रमुख-सूचना साक्षात्कारों के  ज़रिये अपना
ज्ञान साझा किया| अदिति सूरी (भारतीय मानव बस्ती संस्थान); इशा भल्लमूडी (पोस्टडॉक्टोरल फे लो, डिजिटल सिविल सोसायटी
लैब एवं संचार विभाग, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय); अनुष्री गुप्ता (डॉक्टोरल शोधार्थी, आईआईटी हैदराबाद); और प्राची शर्मा, अमीना
किदवई एवं सीजी चाको, पीपुल्स करेज इं टरनेशनल से। उनके नज़�रये ने कामगार� के अनुभव� को ऐप-काम, ल��गकता,
व्यावसा�यक �ास्थ्य और भीषण गम� क� व्यापक बहस� से जोड़ने म� सहायता क�।

हम श्रुति सिन्हा (संस्थापक, फ्यूचर लैब); अनीता कपूर (संस्थापक एवं महासचिव, शहरी महिला कामगार यूनियन); डॉ. गोमा
बाली बजाज; अधिवक्ता उदयकु मार अंबोणकर (राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय ऐप-आधारित परिवहन कामगार महासंघ); शीतल,
भारतीय ऐप-आधारित परिवहन कामगार महासंघ से; और प्रोजेक्ट बाला की पूरी टीम का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस काम के
दौरान सहयोग �दया।

सबसे महत्वपूण�, हम उन तमाम म�हला ऐप-कामगार� के प्र�त अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते ह� �ज��ने उदारतापूव�क अपना
समय, अनुभव और नज़�रया हमार ेसाथ साझा �कया। उनके बयान इस �रपोट� का �दल ह�। हम� उ�ीद ह ै�क इसके �नष्कष� उनके
काम को और पहचान �दलाने और सुर�क्षत, न्यायपूण� तथा स�ानजनक कामकाजी प�र�स्थ�तय� क� �दशा म� साथ�क क़दम उठाने
म� योगदान द�गे।
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काय�कार� सारांश

यह रिपोट� �द�ी और आसपास के इलाक� (एनसीआर) म� भीषण गम� का उन म�हलाओं पर �ा असर पड़ता ह ैजो
मोबाइल ऐप के ज़�रये काम पाती ह�, जैसे �ूटी स�व�स, घरलूे काम, सामान प�ँचाना, सवारी ढोना और खाना �डलीवर
करना।

भीषण गम� अब �सफ़�  मौसम या सेहत का मामला नह� रही। यह काम, कमाई, तंदरुु�ी, सुर�ा और श्रम-अ�धकार का
प्रश्न बन चुक� ह।ै म�हला ऐप-कामगार� को गम� �सफ़�  सड़क पर या �ाहक के घर जाते वक़्त नह� झेलनी पड़ती — वे
इसे पूर ेकाय��दवस म� सहती ह�। घर का काम करने से लेकर ऐप पर ऑनलाइन बने रहने, सफर करने, काम �नपटाने,
�ाहक क� उ�ीद� पूरी करने, र�ेट� ग बचाने और �फर घर लौटकर �बना पगार के दखेभाल का काम करने तक — गम� हर
कदम पर साथ चलती ह।ै

इस अध्ययन का बु�नयादी बात यह ह ै�क म�हला ऐप कामगार केवल गम� मौसम म� काम नह� कर रह�। वे ऐसे जलवायु
जो�खम के बीच काम कर रही ह� �जसे ऐप-आधा�रत काम का पूरा ढाँचा औरभी खतरनाक बना दतेी ह।ै ए�ो�रद्म (यानी
ऐप क� वह स्वचा�लत प्रणाली जो तय करती ह ै �क �कसे काम �मलेगा, कब �मलेगा और �कतनी कमाई होगी) का
दबाव, हमेशा उपलब्ध रहने क� मजबूरी, जुम�ने का डर, र�ेट� ग �गरने क� �च�ता, कमाई क� अ�न��तता, पानी और
शौचालय जैसी बु�नयादी ज़रूरत� क� कमी, और आराम के �लए सुर��त जगह का न होना — ये सब �मलकर गम� क�
मार को कई गुना बढ़ा दतेे ह�।
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मुख्य �नष्कष�

सर्वेक्षण से साफ़ पता चला कि गर्मी महिला ऐप-कामगारों पर दोहरी मार डालती है: कमाई घटती है और
ख़र्च बढ़ता है। कई कामगारों ने बताया कि गर्मियों में काम कम हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता, और
बीमारी या थकान के  कारण काम रोकना पड़ता है। साथ ही पानी, ठंडे पेय, दवाई, आने-जाने और इलाज
पर ख़च� बढ़ जाता ह।ै

बड़ी तादाद में महिलाओं ने थकान, कमज़ोरी, सिरदर्द, चक्कर, ज़ोरदार प्यास, जी मिचलाना और बेहोशी
जैसी तकलीफें  बताईं। ये �सफ़�  असु�वधा नह� ह�, ये गम� से होने वाली गंभीर शारी�रक थकावट के संकेत
ह�। �फर भी �ादातर म�हलाएँ डॉक्टर के पास नह� जात�, ब�� दवा क� दकुान से दवाई लेकर काम
जारी रखती ह�।

आराम तक पहुँच बेहद सीमित है। कई महिलाओं को पूरे कार्य-दिवस में के वल एक बार या उससे भी
कम विश्राम मिलता है। इसकी वजह उनकी अपनी पसंद कम और काम की संरचना ज़्यादा है — लगातार
मिलते काम, सफर का वक़्त, ग्राहक की अपे�ाएँ, जुम�ने का डर, र�ेट� ग �गरने क� आशंका और बैठने क�
कोई सुर��त जगह न होना।

महिला ऐप-कामगारों के  लिए सुरक्षा, इज़्ज़त और गर्मी का बोझ आपस में इस तरह उलझे हुए हैं कि पानी
पीना भी आसान फ़ै सला नहीं होता, क्योंकि पानी पीने का मतलब शौचालय ढूँ  ढना है। आराम लेना भी
सरल नहीं होता, क्यों�क इससे कमाई, र�ेट� ग या आगे �मलने वाले काम पर असर पड़ सकता ह।ै इस तरह
गम� से बचने के �लए ज़रूरी हर कदम ऐप-काम म� आ�थ�क जुम�ना बन जाता ह।ै



अध्याय 1
प्रस्तावना
जलते शहर में
महिला ऐप-कामगार

6

यह अध्याय भीषण गम�, ऐप-श्रम और ल��गकता के संगम को �द�ी-एनसीआर म�
म�हला ऐप-कामगार� के अनुभव� के ज़�रये सामने लाता है। यह अध्ययन बढ़ते
जलवायु जो�खम�, ऐप-काम के तेज़ �व�ार और ल��गक एवं जलवायु-संवेदनशील
श्रम-सुर�ाओं क� ज़रूरत के �ापक संदभ� म� �ा�पत करता है।

1



“मैंने कई बार नौ घंटे तक काम करते हुए शौचालय का
इ�ेमाल नह� �कया और घर लौटते-लौटते पूरी तरह थक
गई, शरीर म� पानी क� कमी हो गई। इस गम� म� म�हला होकर
ऐप-आधा�रत काम करना शरीर पर बहुत भारी पड़ता ह।ै”

यह बात उस असली दुनिया की झलक देती है जिसमें महिला ऐप-कामगार भीषण गर्मी के  बीच काम करती हैं।
ग्राहक के  लिए घर पर ब्यूटी सर्विस, सफाई, सवारी या खाना पहुँचाना सुविधा और आसानी का प्रतीक लग
सकता है, लेकिन कामगार के  लिए यही काम लंबे सफर, इंतज़ार, पसीना, थकान, पानी और शौचालय की
किल्लत, र�ेट� ग का दबाव और कमाई क� अ�न��तता से भरा होता ह।ै

भारत में ऐप-आधारित काम तेज़ी से बढ़ रहा है। लाखों लोग अब मोबाइल ऐप के  ज़रिये रोज़गार पा रहे हैं और
आने वाले सालों में यह तादाद और बढ़ेगी। लेकिन उतना ही ज़रूरी सवाल यह है: 
इस काम में कौन है, किन शर्तों पर है, और किन जोखिमों का सामना कर रहा है? 

महिलाओं के  लिए ऐप-काम को अक्सर "लचीला" या "सुलभ" बताया जाता है, लेकिन यह लचीलापन असल
ज़िंदगी में बहुत सीमित होता है। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, देखभाल का काम, सुरक्षा की चिंता, रात में बाहर रहने पर
सामा�जक रोक, �ाहक क� माँग� और ऐप का �नयंत्रण, ये सब �मलकर म�हलाओं के अनुभव को अलग बनाते ह�।
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*पहचान सुर��त रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै

— सोनम*, ऐप-आधा�रत �ूट� कामगार



हीटवॉच ने 2024 म� तेलंगाना ऐप-आधा�रत कामगार संघ के साथ �कए गए एक छोटे सव�क्षण से इस मु�े पर
काम शुरू �कया था। उस सव�क्षण म� म�हलाएँ कम थ�, ले�कन उनके अनुभव गंभीर थे। कई ने बताया �क
भीषण गम� म� काम करने से माहवारी क� तकलीफ�  और पेशाब क� नली म� संक्रमण जैसी सम�ाएँ बढ़ जाती
ह�। इससे साफ़ हुआ �क म�हला ऐप-कामगार इस अथ�व्यव�ा म� मौजूद ह�, ले�कन शोध, नी�त और मज़दरूी-
सुरक्षा क� बहस� म� बहुत कम �दखती ह�।

यह रिपोर्ट इसी कमी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली-एनसीआर में महिला ऐप-आधारित कामगारों के  अनुभवों पर
कें द्रित है। यह जलवायु जोखिम, ऐप-आधारित श्रम और लैंगिक व्यावसायिक स्वास्थ्य, इन तीनों को एक साथ
पढ़ती है। रिपोर्ट का कें द्रीय तर्क  है कि महिला ऐप-कामगार सिर्फ़  गर्मी में काम नहीं कर रहीं, वे ऐसे काम में हैं
जहाँ काम का पूरा ढाँचा गर्मी को और भी जानलेवा बना देता है। इसलिए गर्मी से सुरक्षा को पानी पीने की
सलाह तक सीमित नहीं किया जा सकता। 

इसे ऐप-प्लेटफॉर्म की ज़िम्मेदारी, व्यावसायिक 
सुरक्षा, शहरी योजना और जलवायु अनुकू लन 
का �ह�ा बनाना होगा।
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अध्याय 2
सा�हत्य सम��ा:
गर्मी, लैंगिकता और
ऐप-आधा�रत काम

9

यह अध्याय भीषण गम�, �द�ी म� असमानता, असंग�ठत और बाहरी
कामगार� पर गम� के प्रभाव, म�हला श्र�मक� क� संवेदनशीलता, और
ऐप-आधा�रत काम क� ल��गक संरचना पर उपलब्ध सा�हत्य क� समी�ा
करता है। मौजूदा शोध से साफ़ होता है �क गम� का असर सभी पर एक
जैसा नह� पड़ता। इसका असर इस पर �नभ�र करता है �क कमाई
�कतनी है, जा�त �ा है, �ल�ग �ा है, काम �कस तरह का है, घर कैसा है,
सेहत कैसी है, उम्र �ा है, आने-जाने क� आज़ादी है या नह�, और
बु�नयादी सु�वधाएँ �मलती ह� या नह�।

2



एल्गोरिद्म-आधारित प्रबंधन (यानी डिजिटल प्रणाली के  ज़रिये काम को व्यवस्थित करना, �नयं�त्रत करना और
�नगरानी म� रखना) म� मोबाइल ऐप वही भू�मका �नभाता ह ैजो पारंप�रक काम क� जगह पर एक �नरीक्षक, या
सुपरवाइज़र �नभाता था। यह ऐप काम बाँटता ह,ै लक्ष्य तय करता ह,ै जगह और जवाब दनेे के वक़्त पर नज़र
रखता ह,ै बोनस तय करता ह,ै र�ेट� ग दज� करता ह,ै जुम�ना लगाता ह ैऔर ज़रूरत पड़े तो खाता बंद कर दतेा ह।ै

महिला ऐप-आधा�रत कामगार� के �लए यह �नयंत्रण �वशेष रूप से क�ठन हो सकता ह,ै ���क ऐप अक्सर
ऐसी कामगार क� कल्पना पर चलता ह ैजो "हमेशा उपलब्ध" हो। यह घरलूे काम, दखेभाल क� �ज़�ेदा�रयाँ,
सुरक्षा क� �च�ता, शौचालय तक प�ँच, सेहत क� ज़रूरत� या भीषण गम� को ढंग से नह� समझता।

गर्मी म� आराम लेना, दरू के काम को मना करना, पानी पीने या शौचालय ढँूढने के �लए रुकना, या तबीयत
खराब होने पर ऐप से बाहर होना, ये सब सेहत के �लए ज़रूरी हो सकते ह�। ले�कन इसी से कमाई घट सकती
ह,ै र�ेट� ग �गर सकती ह ैया आगे का काम कम हो सकता ह।ै इस तरह ए�ो�रद्म आराम और आत्म-सुरक्षा को
आ�थ�क जुम�ने म� बदल दतेा ह।ै
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ऐप-आधारित काम वह तनख्वाही काम है जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के  ज़रिये तय, बाँटा
या चलाया जाता ह।ै भारत क� सामा�जक सुरक्षा सं�हता, 2020 के मुता�बक़, यह काम पारंप�रक �नयो�ा-
कम�चारी �र�े से बाहर ह,ै जहाँ कोई सं�ा या व्य�� ऑनलाइन �ेटफॉम� के ज़�रये पैसे दकेर सेवा लेता ह।ै

इस रिपोर्ट में ऐप-काम से मतलब है ब्यूटी सर्विस, घरेलू काम, सामान पहुँचाना, सवारी ढोना और खाना डिलीवर
करना। कामगार आज़ाद दिख सकती है, लेकिन ऐप अक्सर उसके  काम के  अहम हिस्सों में उलझा कर रखता
है: 

किसे काम �मलेगा?
कब काम आएगा?
कितनी कमाई होगी?
रेटिं ग का क्या असर होगा? 
काम रद्द करने का �ा नतीजा होगा?
कामगार ऐप पर स��य रह पाएगी या नही?

ऐप-आधा�रत काम �ा ह�?

एल्गो�रद्म-आधा�रत प्रबंधन �ा ह�?



भीषण गर्मी के  प्रभाव को अक्सर मृ�ु के आँकड़� तक सी�मत करके दखेा जाता ह।ै ले�कन मृ�ु केवल नुकसान का
एक �ह�ा �दखाती ह।ै गम� बीमारी, थकावट, काम करने क� ताक़त म� कमी, कमाई क� हा�न, इलाज का ख़च� और
मान�सक तनाव भी पैदा करती ह।ै �जन कामगार� के �लए काम रोकना संभव नह� ह,ै वे इन प्रभाव� को सबसे अ�धक
झेलते ह�।

दिल्ली एक तेजी से फै लता और गर्म होता शहर है। बढ़ती हुई कं क्रीट की सतहें, घटती हरियाली, डामर की सड़कें  और
घना निर्माण शहरी उष्णता द्वीप प्रभाव  (यानी वह घटना �जसम� शहर के भीतर के इलाके आसपास के दहेाती या कम
बने हुए इलाक� से कई �ड�ी �ादा गम� हो जाते ह�) को बढ़ाते ह�। असंग�ठत ब��य� और कम आमदनी वाले मोह�� म�
यह असर और तेज़ होता ह,ै ���क वहाँ हवा क� आवाजाही, ठंडक, खुली जगह�, पानी तक पहँुच और रात म� तापमान
घटने क� गंुजाइश सी�मत होती ह।ै

असंगठित कामगारों पर इसका असर गंभीर है। ठेला-पटरी विक्रे ता, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारीकचरा उठाने वाले,
परिवहन कामगार, निर्माण मज़दूर और दूसरे बाहरी या शारीरिक रूप से कठिन काम करने वाले लोग गर्मी के  दौरान काम
की रफ़्तार, वक़्त, पानी, छाया और आराम पर बहुत कम क़ाबू रख पाते हैं। इसलिए गर्मी का सामना सिर्फ़  मौसम का
नतीजा नहीं है, यह काम, कमाई और असमानता से भी बनता है। 

जा�त और वग� भी गम� क� चपेट को आकार दतेे ह�। वं�चत जा�त-समूह और कम आमदनी वाले कामगार उन काम� म�
�ादा पाए जाते ह� जो बाहरी, असंग�ठत, शारी�रक रूप से क�ठन और गम� के अ�धक संपक�  वाले होते ह�। इस�लए गम�
से बचाव को �सफ़�  इस आधार पर नह� समझा जा सकता �क कौन गम� म� बाहर ह ै— यह भी दखेना होगा �क �कसे
�कस तरह के काम म� धकेला गया ह।ै
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एल्गो�रद्म-आधा�रत प्रबंधन �ा ह�?
2.1

ऐप-आधा�रत काम असंग�ठत काम से अलग होते हुए भी उससे गहर ेरूप से जुड़ा ह।ै यह काम मोबाइल ऐप के ज़�रये
चलता ह,ै ले�कन इसका असली अनुभव सड़क�, साव�ज�नक जगह�, �ाहक� के घर�, इंतज़ार क� जगह� और कामगार� के
अपने घर� म� खुलता ह।ै सामान पहँुचाने वाली कामगार यातायात और धूप म� चलती ह�; सवारी सेवा से जुड़ी कामगार लंबे
वक़्त तक वाहन म� बैठी रहती ह�; �ूटी और घरलूे कामगार एक घर से दसूर ेघर जाती ह�; और कई कामगार� को काम�
के बीच इंतज़ार करना पड़ता ह।ै

भीषण गम� इस काम को और असुर��त बनाती ह।ै ऐप कामगार से उपलब्ध रहने क� उ�ीद करता ह,ै ले�कन शहर
पानी, छाया, शौचालय और आराम क� जगह नह� दतेा। ऐप लचीलेपन का दावा करता ह,ै ले�कन कमाई काम पर
आधा�रत होती ह।ै कामगार ऐप से बाहर हो सकती ह,ै ले�कन उसके काम के घंटे, कमाई और भ�वष्य म� �मलने वाला
काम प्रभा�वत हो सकता ह।ै इस�लए ऐप-काम म� गम� का संपक�  �सफ़�  शारी�रक संपक�  नह� ह,ै यह ए�ो�रद्म के दबाव
और कमाई क� असुर�ा से भी बनता ह।ै

गर्मी और ऐप-आधा�रत काम
2.2



भारत म� म�हलाओं का ऐप-आधा�रत काम म� प्रवेश ल��गक रूप से बँटा हुआ ह।ै म�हलाएँ �ादातर �ूटी स�व�स,
घरलूे काम, घर-आधा�रत सेवाओं और दखेभाल से जुड़े �ेत्र� म� क� ��त ह�। प�रवहन और �डलीवरी जैसे अपे�ाकृत
बेहतर तन�ाह या �ादा आवाजाही वाले �ेत्र� म� उनका प्रवेश सुर�ा क� �च�ता, वाहन अ�धकार न होने, रात म�
बाहर जाने पर रोक और सामा�जक मानजुम�ने� क� वजह से सी�मत रहता ह।ै

म�हलाओं के �लए ऐप-काम �सफ़�  तन�ाही काम नह� ह,ै यह �बना वेतन के दखेभाल के काम के साथ-साथ
चलता ह।ै खाना बनाना, सफाई, ब�� और बुज़ुग� क� दखेभाल, घर क� �ज़�ेदारी और �फर ऐप का काम, ये
सब �मलकर म�हला कामगार� का काय��दवस लंबा और थकाने वाला बना दतेे ह�। गम� इस बोझ को और
बढ़ाती ह,ै ���क शरीर को आराम और स्वस्थ होने क� ज़रूरत होती ह,ै ले�कन तन�ाही और �बना वेतन, दोन�
काम जारी रहते ह�।

ऐप �ेटफॉम� र�ेट� ग, बोनस, जुम�ने और �ाहक क� प्र�त��या के ज़�रये कामगार� पर अनुशासन लागू करते ह�।
यह म�हलाओं के �लए और क�ठन हो जाता ह,ै ���क उ�� सुर�ा, आवाजाही, घरलूे काम और �ाहक से
पेशेवर व्यवहार के बीच संतुलन बनाना पड़ता ह।ै अगर वे आराम लेती ह�, काम मना करती ह�, दरे से पहँुचती ह�
या गम� म� धीमी पड़ जाती ह�, तो इसका असर र�ेट� ग, बोनस और आगे �मलने वाले काम पर पड़ सकता ह।ै

12

ऐप-आधा�रत काम म� ल��गक संरचना

महिलाएँभीषण गम� के प्र�त संवेदनशील मानी जाती ह�, ले�कन यह संवेदनशीलता एक जैसी नह� होती। इसका
असर काम, आय, जा�त, उम्र, स्वास्थ्य, आवास, प्रजनन �स्थ�त, आवाजाही क� स्वतंत्रता और सेवाओं तक पहँुच
पर �नभ�र करता ह।ै

गर्मी म�हलाओं क� सेहत को कई तरीक़� से नुकसान पहँुचा सकती ह:ै शरीर म� पानी क� कमी, थकान, �सरदद�,
चक्कर, माहवारी क� तकलीफ, पेशाब क� सम�ाएँ, प्रजनन स्वास्थ्य क� �च�ताएँ और मान�सक तनाव। ले�कन
ये जो�खम �सफ़�  जै�वक नह� ह�, ये सामा�जक और संरचनात्मक भी ह�। अगर �कसी म�हला को शौचालय नह�
�मलता, पानी महँगा ह,ै घर गम� ह,ै काम रोकने पर कमाई �गरती ह ैऔर दखेभाल का काम जारी रहता ह,ै तो गम�
का असर कई गुना बढ़ जाता ह।ै

इसलिए म�हलाओं क� गम�-संवेदनशीलता को केवल “म�हलाएँ संवेदनशील ह�” कहकर नह� समझा जा
सकता। यह दखेना जरूरी ह ै�क:

कौन-सी म�हलाएँ �कस काम म� ह�?
किस ब�ी म� रहती ह�?
किस जा�त और वग� से आती ह�?
कितनी आय पर �नभ�र ह�?
और क्या उनके पास ठंडक, स्वास्थ्य-सेवा, �व�ाम और सुर��त आवाजाही क� सु�वधा ह�?

सभी म�हलाए ँसमान रूप स ेप्रभा�वत नह� होत�
2.4

2.3



ट्रांसजेंडर और वि�वध ल��गक पहचान वाले ऐप-आधा�रत कामगार भारत म� लगभग पूरी तरह शोध से बाहर ह�।
ऐप-आधा�रत अथ�व्यव�ा पर उपलब्ध शोध भी मुख्यतः पुरुष� या म�हलाओं पर क� ��त ह।ै �ांसज�डर म�हलाओं,
�ांसज�डर पुरुष� और �व�वध ल��गक पहचान वाले कामगार� क� गम� से जुड़ी संवेदनशीलता, सुर�ा, भेदभाव,
पहचान-प�� तक पहँुच, आवास-असुर�ा और �ास्थ्य-सेवा पर बहुत कम प्रमाण उपलब्ध ह�।

यह अभाव महत्वपूण� ह,ै ���क ऐप-आधा�रत काम म� प्रवेश, �ाहक से संपक� , आवाजाही और साव�ज�नक
�ान� का उपयोग ल��गक पहचान के आधार पर अलग अनुभव पैदा कर सकते ह�। जलवायु और श्रम नी�त म�
�व�वध ल��गक पहचान वाले कामगार� को �दखाई दनेा इस�लए जरूरी ह।ै
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ट्रांसज�डर कामगार: लगभग परूा शोध-अभाव
2.5



अध्याय 3
कार्यप्रणाली और
अध्ययन-रूपरेखा

14



15

मुख्य-सचूना सा�ा�ार

यह अध्ययन दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का महिला ऐप-आधारित कामगारों पर प्रभाव
समझने के  लिए किया गया। अध्ययन-रूपरेखा को कई चरणों में तैयार किया गया: 

पहले शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और कामगार संगठनों से प्रमुख-सूचना साक्षात्कार (यानी उन
लोग� से बातचीत जो इस �वषय को सबसे गहराई से जानते ह�) �कए गए
इसके  बाद भीषण गर्मी से पहले एक आधार-रेखा सर्वेक्षण किया गया (यानी एक शुरुआती
जाँच जो बाद की तुलना के  लिए बुनियाद बनाती है); 
फिर ब्यूटी-सेवा से जुड़ी महिला कामगारों के  साथ समूह-चर्चा की गई; और अंत में गर्मी के
महीन� के दौरान अं�तम सव�क्षण �कया गया।

इस क्रमबद्ध तरीक़े  से अध्ययन को पहले मौजूदा कमज़ोरियाँ समझने और फिर यह देखने में मदद
मिली कि गर्मियों में ये कमज़ोरियाँ कै से और गहरी होती हैं। अध्ययन ने सेहत, कमाई, काम के  ढाँचे,
आराम, पानी, शौचालय, छाया, ऐप से मिलने वाले सहयोग, स्वास्थ्य-सेवा, घरेलू ख़र्च, बचाव-
उपाय और कामगार� क� माँग� पर ध्यान क� ��त �कया।

3.1

अध्ययन-रूपरेखा को मज़बूत करने के  लिए HeatWatch ने ऐप-श्रम, लैंगिकता, असंगठित काम, सामाजिक
सुरक्षा और जलवायु-संवेदनशीलता पर काम करने वाले शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और कामगार संगठनों से
बातचीत की। इन बातचीतों का मक़सद था: 

पद्धति को मज़बूत करना
ध्यान क� ��त करने के के्षत्र तय करना
प्रतिभा�गय� तक प�ँचने क� चुनौ�तयाँ समझना
यह सुनिश्चित करना कि सर्वेक्षण सिर्फ़  गर्मी के  शारीरिक लक्षणों तक सीमित न रहे, बल्कि काम की
व्यवस्था, बु�नयादी सु�वधाओं क� कमी और घरलूे �ज़�ेदा�रय� को भी दज� करे

शोधकर्ता और कार्यकर्ता परामर्श में शामिल थे: 
भारतीय मानव बस्ती संस्थान से अदिति सूरी, जिनका काम ऐप-श्रम, शहरी बदलाव और जलवायु
अनुकूलन पर क� ��त है
इशा भल्लमूडी, जो ल��गकता और �ूटी-सेवा �ेटफॉम� पर काम करती ह�
अनुष�ी गु�ा, आईआईटी हदैराबाद क� शोधाथ� और तेलंगाना ऐप-कामगार संघ से जुड़ी काय�कत�
पीपुल्स करेज इंटरनेशनल/जन साहस की टीम जिसमें अमीना किदवई, प्राची शर्मा और सीजी चाको
शा�मल थे

सं��प्त रूपर�खा
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हर्षिता �स�ा, �जनका काम प्रवासन, असंग�ठत काम और सामा�जक सुरक्षा से जुड़ा है
कामगार प्रतिनिधियों और संघ-नेताओं से भी बातचीत हुई। इनमें: 

राजधानी ऐप-कामगार संघ से सुनंद
भारतीय ऐप-प�रवहन कामगार महासंघ से �र�कू शम�
गिग वक� र श�क्त समूह क� सं�ापक तथा पूव� �ूटी-सेवा कामगार रोशन शा�मल थ�

इन बातचीतों ने शोध-टीम को अलग-अलग क्षेत्रों की कामकाजी स्थितियाँ, कामगारों की प्राथमिकताएँ और
अध्ययन के  �लए पहँुच-रणनी�त समझने म� मदद क�।

इन साक्षात्कारों ने शोध-टीम को यह मानकर चलने से रोका कि “महिला ऐप-आधारित कामगार” एक समान
समूह हैं। ब्यूटी सेवाओं, घरेलू काम, डिलीवरी, सवारी और खाना पहुँचाने में गर्मी का संपर्क  अलग-अलग तरीक़ों
से बनता है - कहीं सफर ज़्यादा है, कहीं इंतज़ार ज़्यादा है, कहीं ग्राहक के  घर के  भीतर काम है, और कहीं
सड़क पर लगातार आवाजाही है। इन बातचीतों ने सर्वेक्षण में काम का वक़्त, जुर्माना, आराम, शौचालय, पानी,
या�ा, घरलूे ख़च�, कमाई-हा�न और ऐप से सहयोग जैसे संकेतक शा�मल करने म� मदद क�।

3.2

आधार-र�खा सव�क्षण

प्रमुख-सूचना साक्षात्कारों के  बाद HeatWatch ने नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के  बीच 26 महिला ऐप-कामगारों
के  साथ आधार-रेखा सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण भीषण गर्मी से पहले कामगारों की मौजूदा कमज़ोरियों को समझने के
लिए था। इसमें लंबे काम के  घंटे, ऐप-जुर्माना, सीमित आराम, पानी और शौचालय तक अनिश्चित पहुँच, कम ऊर्जा और
आने वाली गम� को लेकर �च�ता जैसे मु�े सामने आए।

पहले 12 जवाब उत्तर शहरी महिला कामगार कें द्र, अंतरराष्ट्रीय परिवहन कामगार महासंघ और भारतीय ऐप-परिवहन
कामगार महासंघ की कार्यशाला "अग्रिम पंक्ति की महिलाओं को सशक्त करना" से लिए गए, ये सभी टैक्सी और
दोपहिया सवारी-सेवा से जुड़ी थीं। बाकी 14 जवाब दिल्ली-एनसीआर में ब्यूटी और स्पा सेवाओं में काम करने वाली
महिलाओं से �लए गए।

आधार-रेखा सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट किया कि पानी, शौचालय और विश्राम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के वल
गर्मियों की समस्या नहीं है। सर्दियों में भी महिला कामगारों को पानी, ठं डे पेय और शौचालय पर अपनी जेब से ख़र्च करना
पड़ रहा था। कई कामगारों ने चक्कर, सिरदर्द, ऐंठन और जी मिचलाने की शिकायत की। इससे शोध-टीम को समझ
आया �क गम� क� संवेदनशीलता लू क� चेतावनी से पहले ही मौजूद होती ह,ै गम� उसे और गंभीर बना दतेी ह।ै

इसी वजह से अंतिम सर्वेक्षण में बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच, गर्मी से जुड़े लक्षण, बीमारी के  कारण काम घटना,
कमाई-हा�न, अ�त�रक्त ख़च�, ऐप-सहयोग और कामगार� क� माँग� पर �ादा �ान �दया गया।
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समूह-चचा�

आधार-रेखा सर्वेक्षण के  बाद HeatWatch ने ब्यूटी-सेवा से जुड़ी चार
महिला ऐप-कामगारों के  साथ समूह-चर्चा की। इस चर्चा ने घर-घर जाकर दी
जाने वाली सेवाओं की रोज़मर्रा की हक़ीक़त को और साफ़ किया। 

ब्यूटी कामगार� को एक घर से दसूर ेघर जाना पड़ता है
भारी सामान उठाना पड़ता है
ग्राहक की अपेक्षाएँ सँभालनी पड़ती हैं 
काम� के बीच आराम या खाने का वक़्त बहुत कम होता है

समूह-चर्चा ने यह भी दिखाया कि महिला कामगारों की गर्मी से मुठभेड़ सिर्फ़  सेवा देते वक़्त नहीं होती। यह
सफर, इंतज़ार, पैदल चलने, सार्वजनिक परिवहन, ग्राहक के  घर और घर लौटने के  बाद बिना पगार के  घरेलू
काम तक फैली होती ह।ै इससे अं�तम सव�क्षण के सवाल और �ादा ज़मीनी बनाने म� मदद �मली।

3.4

समूह-चचा�

अंतिम सर्वेक्षण मार्च से जून 2026 के  बीच 100 महिला ऐप-कामगारों के  साथ किया गया - जिनमें ब्यूटी
सेवाएँ, घरेलू काम, सामान पहुँचाना, सवारी ढोना और खाना डिलीवर करने से जुड़ी कामगार शामिल थीं।
सर्वेक्षण में 23 सवाल थे - ज़्यादातर बहुविकल्पीय और कु छ खुले सवाल, ताकि कामगार अपने अनुभव और
सुझाव अपनी भाषा म� बता सक� ।

सर्वेक्षण ने जनसांख्यिकीय और व्यावसायिक प्रोफाइल (यानी कामगारों का व्यक्तिगत और काम से जुड़ा
परिचय), गर्मियों में काम के  ढाँचे, आराम, पानी, शौचालय, छाया, आराम-स्थल, गर्मी से जुड़े लक्षण, स्वास्थ्य-
सेवा का उपयोग, कमाई-हानि, अतिरिक्त ख़र्च, ऐप-सहयोग, बचाव-उपाय और छोटी तथा लंबी अवधि के
हस्तक्षेप� पर जानकारी इक�ा क�।

सर्वेक्षण मुख्यतः गूगल फॉर्म के  ज़रिये किया गया, लेकिन मैदानी काम के  दौरान छपी हुई प्रतियों का भी
इस्तेमाल हुआ। जहाँ कामगार ख़ुद फॉर्म भरने में सहज नहीं थीं, वहाँ शोध-टीम ने हिंदी में सवाल पढ़कर उनके
जवाब दर्ज किए। भागीदारी पूरी तरह स्वैच्छिक थी। कामगार किसी भी सवाल का जवाब न देने या सर्वेक्षण बीच
में रोकने के  लिए आज़ाद थीं। सभी पहचानें गुप्त रखी गई हैं और कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ऐप कं पनियों के
साथ साझा नह� क� गई।



अध्याय 4
जलवायु सहनशीलता
में नवाचार
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नीति और ऐप-शासन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक कमियों के  बावजूद, कु छ उभरते प्रयास महिला
कामगारों के  लिए अधिक समावेशी जलवायु सहनशीलता, यानी गर्मी जैसी चरम मौसमी परिस्थितियों में टिके  रहने और
उनसे उबरने की क्षमता - की दिशा में संके त देते हैं। इन्हें मोटे तौर पर चार क्षेत्रों में देखा जा सकता है: 
1.ठं डक से जुड़ी बु�नयादी संरचना
2.महिला-क� ��त श्रम मॉडल
3.वकालत प्रयोग
4. डि�जटल प्रयोग

महिला-कें द्रित परिवहन और सामान पहुँचाने के  मॉडल यह संके त देते हैं कि ऐप-आधारित काम को अधिक सुरक्षित और
सहायक तरीक़े  से फिर से ढाँचा दिया जा सकता है। मिसाल के  तौर पर, दिल्ली की एक डिलीवरी कं पनी महिलाओं को
प्रशिक्षित कर इस काम से जोड़ती है और रास्तों पर बेहतर रोशनी तथा सुरक्षित शौचालय जैसी सुविधाओं के  लिए
भागीदारों के  साथ काम करती है। ये मॉडल सीधे तौर पर गर्मी-सुरक्षा के  कार्यक्रम नहीं हैं, लेकिन इनके  भीतर गर्मी-
जो�खम का प्र�शक्षण, �वश्राम-स्थल और पानी तक पहँुच जैसी सु�वधाएँ जोड़ी जा सकती ह�।

परिवहन-आधारित ऐप-कार्य पर पर हुए अध्ययनों में भी महिलाओं के  लिए बेहतर रोशनी, सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षित
इंतज़ार की जगहें और शिकायत सुनवाई की ज़रूरत बताई गई है। लेकिन महिला ऐप-कामगारों की ख़ास ज़रूरतें अभी
भी कई माँगों से बाहर रह जाती हैं। इस कमी को दूर करने के  लिए ज़रूरी है कि महिलाओं की अलग-अलग असुरक्षाओं
को शुरू से ही नीति और वकालत में शामिल किया जाए - यह न मान लिया जाए कि लिंग-तटस्थ (यानी सबके  लिए
एक जैसे) उपाय� से वे अपने-आप सुर�क्षत हो जाएँगी।
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4.2

राज्य क़ानून / वष�
क�ाण

शुल्क

स�ापन

प्रणाल�

ए�ो�रद्म / अनुबंध

अ�धकार

वैधा�नक

लाभ

म�हला-�वशषे

प्रावधान

मुख्य

�वशषेता
मुख्य चुनौ�तयाँ

राज�ान

ऐप-कामगार
(पंजीकरण एवं
क�ाण) क़ानून,
2023 

पहला सम�प�त
राज्य क़ानून

1-2% प्र�त
लेनदने

CTIMS (क� द्रीय
लेनदने सूचना एवं
प्रबंधन प्रणाली) -
लेनदने और
क�ाण- शुल्क
कटौती दज� करती है

क� द्रीय �वषय नह� - क़ानून
मुख्यतः पंजीकरण और
शुल्क-संग्रह पर है

क़ानून म� कोई
�न��त लाभ
नह�; योजनाएँ
भ�वष्य के �नयम�
पर छोड़ी गईं

नह�

सबके �लए
पंजीकरण, पोट�बल
कामगार पहचान
संख्या, क�ाण
कोष और लेनदने-
स्तरीय शुल्क
प्रणाली

कौन �कस लाभ का पात्र ह ै-
यह अस्पष्ट। केवल राज्य म�
पंजीकृत संग्राहक पर लागू;
राज्य के बाहर से चलने वाले
ऐप छूट सकते ह�। शुल्क
कामगार पर वापस डाले जाने
का जो�खम। ₹50 लाख का
जुम�ना क़ानून म�, ले�कन
प्रवत�न अ�न��त।

कन�टक

ऐप-कामगार
(सामा�जक सुरक्षा
एवं क�ाण)
क़ानून, 2025
(मई 2025 म�
अ�ादशे से
शुरू)

1-5%
भुगतान पर

PWFVS (भुगतान
एवं क�ाण-शुल्क
स�ापन प्रणाली) -
हर भुगतान और दये
शुल्क दज�

पहले के क़ानून� से मज़बूत:
पारदश� अनुबंध, काम मना
करने का अ�धकार, खाता
बंद करने से 14 �दन पहले
नो�टस, चरणबद्ध �शकायत
प्र��या

सा�ा�हक भुगतान
अ�नवाय� -
ले�कन �ूनतम
आय क� गारंटी
नह�

हाँ - बोड� म� कम से
कम एक म�हला
नामां�कत सदस्य
अ�नवाय�

क�ाण
�वत्तपोषण के साथ
अनुबंध, भुगतान
और खाता-बंदी पर
पारद�श�ता के
मज़बूत �नयम

�ूनतम आय क� गारंटी नह�।
�ापक �नरीक्षण-श��य� पर
�च�ता। प्रशास�नक क्षमता और
कामगार डेटा सुरक्षा पर
सवाल।
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राज्य-स्तर�य ऐप-कामगार क़ाननू

राज्य सरकारों ने कें द्र सरकार से पहले गिग और ऐप-कामगारों के  लिए क़ानून बनाए हैं। निम्नलिखित तालिका इन प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत करती है।
(क़ानूनी और काय�न्वयन ���त 29 जुलाई 2026 तक जाँची गई।)



राज्य क़ानून / वष�
क�ाण

शुल्क

स�ापन

प्रणाल�

ए�ो�रद्म /

अनुबंध अ�धकार

वैधा�नक

लाभ

म�हला-�वशषे

प्रावधान

मुख्य

�वशषेता
मुख्य चुनौ�तयाँ

तेलंगाना

ऐप-कामगार
(पंजीकरण,
सामा�जक सुर�ा
एवं क�ाण)
�वधेयक - माच�
2026 म� पा�रत

1-2% प्र�त लेनदने
भुगतान पर

CTIMS और
PWFVS
जैसी राज्य-
स्तरीय �ै�क� ग
प्रणाली

खाता बंद करने से पहले
प्र��यागत सुर�ा,
ए�ो�रद्म पारद�श�ता,
और ऐप-स्तरीय
�शकायत स�म�तयाँ

�वधेयक म� कोई
�न��त लाभ नह�;
बीमा, प�शन, मातृत्व
सहयोग बोड� क�
योजनाओं पर छोड़े
गए

नह� - परामश� म�
कन�टक जैसी
समानता माँगी गई
थी, ले�कन
�वधेयक म� शा�मल
नह�

शुल्क न चुकाने पर
�ाज और
आपरा�धक जुम�ना;
ऐप से �तमाही
�ववरण अ�नवाय�

"ऐप-कामगार" क� व्यापक
प�रभाषा से �वभाजन �ववाद
हो सकते ह�। शुल्क-संरचना
और �नयम-�नम�ण प्र��या म�।
बोड� म� म�हला प्र�त�न�धत्व
अ�न��त।

झारखंड

ऐप-कामगार
(पंजीकरण एवं
क�ाण) �वधेयक
- अगस्त 2025 म�
पा�रत

1-2% कुल राजस्व
पर (भुगतान पर
नह�)

CTIMS-जैसी
लेनदने-�ै�क� ग

सबसे मज़बूत पारद�श�ता:
स्वचा�लत �नगरानी, र�ेट�ग
और �वभाजन का खुलासा
अ�नवाय�; मानक अनुबंध�
क� राज्य-समी�ा;
प्र�तकूल कार�वाई से
पहले नो�टस

�ूनतम मज़दरूी,
�च�क�ा बीमा
और क�ाण लाभ
अ�नवाय� - राज्य
क़ानून� म� सबसे
स्पष्ट

हाँ - प्र�ेक
कामगार �ेणी म�
कम से कम एक
म�हला प्र�त�न�ध;
म�हलाओं व
�दव्यांग व्य��य�
के �लए ख़ास
योजनाओं का
प्रावधान

सबसे स्पष्ट ल��गक
और समानता
मॉडल; ऐप-काम
को �ूनतम मज़दरूी
मानक� से जोड़ता है

शुल्क कुल राजस्व पर - ऐप
के �लए महँगा, कामगार क�
कमाई पर असर पड़ सकता
ह।ै बोड� म� उ�ोग प्र�त�न�धत्व
न होने पर आप�त्त।

�बहार

�बहार ऐप-कामगार
(पंजीकरण,
सामा�जक सुर�ा
एवं क�ाण)
क़ानून, 2025 -
23 जुलाई 2025
को पा�रत

1-2% भुगतान पर;
साथ ही कामगार
अंशदान, अनुदान,
CSR कोष और
जुम�ना-रा�श

ऑनबो�ड�ग के
30 �दन� के
भीतर डेटा
साझा करना
अ�नवाय�;
प्रणाली का
कोई �वशेष
नाम नह�

ए�ो�रद्म के फ़ैसल� क�
इंसानी समी�ा का
अ�धकार, तयशुदा समय
म� �शकायत �नवारण,
और औ�ो�गक �ववाद
अ�ध�नयम 1947 का
�वस्तार

दघु�टना और मातृत्व
लाभ सीधे क़ानून म�
- दघु�टना-मृ�ु पर
₹4 लाख,
स्वाभा�वक मृ�ु पर
₹2 लाख

हाँ - मातृत्व लाभ
सीधे क़ानून म� दज�

सबसे व्यापक
दायरा: �बहार से
बाहर और �वदशे से
संचा�लत ऐप पर
भी लागू। एकमात्र
क़ानून जो मुख्य
अ�धकार सीधे
क़ानून म� दतेा ह।ै

1-2% शुल्क से वाद े�कए गए
लाभ� को पूरी तरह �वत्तपो�षत
करना मु��ल। कामगार� को
संगठन बनाने से रोकने वाला
आंत�रक �वरोधाभास।



राज्य क़ानून / वष�
क�ाण

शुल्क

स�ापन

प्रणाल�

ए�ो�रद्म /

अनुबंध

अ�धकार

वैधा�नक

लाभ

म�हला-�वशषे

प्रावधान

मुख्य

�वशषेता
मुख्य चुनौ�तयाँ

त�मलनाडु

ऐप-कामगार� को
त�मलनाडु मैनुअल
वक� स� क़ानून,
1982 के दायर ेम�
लाया गया (नवंबर
2023); क�ाण
बोड� �दसंबर 2023
म� �ा�पत

शुल्क-आधा�रत
मॉडल नह� -
सहयोग काय�क्रम�
के ज़�रये (जैसे ई-
�ूटर अनुदान,
बीमा)

लागू नह�
इस मॉडल का
क� �ीय �वषय नह�

शुल्क-आधा�रत
वैधा�नक लाभ-
पैकेज नह�; ई-
�ूटर अनुदान और
बीमा जैसे
काय�क्रम-स्तरीय
सहयोग

नह�

नया क़ानून बनाने
के बजाय मौजूदा
क़ानून और
सं�ागत ढाँचे का
उपयोग - इससे
बजट, लेखा-
परीक्षण और
सरकारी �नगरानी
�मलती है

ऐप-कामगार, मैनुअल वक� र
और असंग�ठत कामगार क�
�े�णयाँ आपस म� उलझी हुई
ह�। अ�धकार-उ�ंघन पर
सी�मत क़ानूनी उपाय।

�द�ी

ऐप-कामगार
क�ाण बोड� क�
घोषणा; 2025 म�
₹10 करोड़ का
बजट आवं�टत

अभी तय नह� अभी तय नह� अभी तय नह� अभी तय नह� नह�

बोड� और बजट
मौजूद ह�, ले�कन
अभी तक कोई
प�रपक्व शुल्क
व्यव�ा या लाभ-
ढाँचा नह�

�नयम, क�ाण-शुल्क
व्यव�ा और योजनाएँ अभी
�वक�सत नह� हुई ह�।
कामगार� को अभी कोई सीधा
फ़ायदा नह�।
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CTIMS = Central Transaction Information and Management System (कें द्रीय लेनदेन सूचना प्रबंधन प्रणाली) 
PWFVS = Payment and Welfare Fee Verification System (भुगतान एवं कल्याण-शुल्क सत्यापन प्रणाली) 
CSR = Corporate Social Responsibility (कॉरपोरटे सामा�जक उत्तरदा�यत्व) | "हाँ / नह�" = म�हला-�वशेष प्रावधान क� उप���त या अनुप���त



अध्याय 5
भारत में ऐप-आधारित
कामगारों के  लिए नीति
परिदृश्य
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यह अध्याय रा�ीय और राज्य-स्तरीय व्यव�ाओं का सं��प्त मान�चत्र प्रसु्तत करता है। इसम�
अलग-अलग राज्य� के प्रावधान� और चुनौ�तय� को रेखां�कत �कया गया है, उन सम�ाओं क�
पहचान क� गई है जो लगभग सभी नी�तय� म� बार-बार �दखती ह�, और उन ल��गक पहलुओं पर
�ान �दया गया है जो इस �रपोट� के �लए ख़ास तौर पर ज़रूरी ह�।

5



चार श्रम संहिताएँ - यानी पुराने श्रम कानूनों को एक साथ लाने वाले नए क़ानून - 21 नवंबर 2025 को
प्रकाशित की गईं, जिनमें 29 पुराने श्रम कानूनों को को समेटा गया। इनमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध
संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-स्थितियाँ संहिता शामिल हैं।
सामा�जक सुर�ा सं�हता ऐप-अथ�व्यव�ा से जुड़े मुख्य श�� क� प�रभाषा दतेी ह:ै

ऐप-आधारित कामगार: वह व्यक्ति जो पारंपरिक मालिक-कर्मचारी रिश्ते से बाहर किसी काम की व्यवस्था
से कमाई करता है। ऐप-आधारित काम: वह काम-व्यवस्था जिसमें कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहक को
पैसे के बदले सेवा से जोड़ता ह।ै
समेकक (Aggregator): वह डिजिटल बिचौलिया या बाज़ार जो सेवा देने वाले और सेवा लेने वाले के
बीच संपर्क  बनाता है — जैसे Swiggy, Urban Company, Ola। 

सामाजिक सुरक्षा संहिता समेककों को अपने वार्षिक कारोबार का 1 से 2% ऐप-आधारित कामगारों के
सामाजिक सुरक्षा कोष में देने की बात करती है, जो कामगारों को मिलने वाली रक़म के  5% से ज़्यादा नहीं हो
सकता। लेकिन क़ानून यह साफ़ नहीं करता कि कारोबार की गणना कै से होगी, रक़म कै से जमा होगी और
कामगारों तक फ़ायदा कै से पहुँचेगा। एक बड़ा सवाल यह भी अनुत्तरित रहता है कि ऐप-कामगार क़ानूनी तौर
पर कर्मचारी माने जाएँगे या नहीं। पारंपरिक श्रम क़ानून में कर्मचारी की पहचान इस बात से होती है कि उस पर
निगरानी और नियंत्रण है, लेकिन यह कसौटी तब कमज़ोर पड़ जाती है जब कोई कामगार कई ऐप से एक साथ
काम लेता ह ैऔर कोई एक ऐप खुलकर "मा�लक" के रूप म� सामने नह� आता।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों - जिनमें ऐप-कामगार भी शामिल हैं - के  पंजीकरण का मंच है। अप्रैल 2026
तक 31.62 करोड़ से ज़्यादा कामगारों का पंजीकरण हो चुका था। इनमें ऐप-कामगारों की तादाद अगस्त 2025
तक लगभग 3.37 लाख थी, जो अनुमानित एक करोड़ ऐप-कामगारों का के वल लगभग 3.4% है। महिलाओं
का कु ल ई-श्रम पंजीकरण में बड़ा हिस्सा है, लेकिन ऐप-कामगारों का लिंग-आधारित अलग आँकड़ा उपलब्ध न
होने क� वजह से यह साफ़ नह� ह ै�क �कतनी म�हला ऐप-कामगार इस व्यव�ा म� शा�मल ह�।

मई 2026 में कें द्र सरकार ने चारों श्रम संहिताओं के  अंतिम नियम अधिसूचित किए। इनके  तहत 16 साल या
उससे ज़्यादा उम्र के  ऐप-कामगार ख़ुद पंजीकरण कर सकते हैं। समेककों को अपने मौजूदा कामगारों की
जानकारी पोर्टल पर साझा करनी होगी ताकि हर कामगार को एक अलग पहचान संख्या मिले और फ़ायदे ऐप
बदलने पर भी जारी रहें। सामाजिक सुरक्षा फ़ायदों के  लिए कु छ शर्तें भी जोड़ी गई हैं - जैसे किसी एक समेकक
के  साथ 90 �दन का काम या कई समेकक� के साथ कुल 120 �दन का काम।

इस व्यवस्था की दो प्रमुख सीमाएँ हैं। पहली, 90 या 120 दिन की पात्रता शर्त सबसे असुरक्षित कामगारों को
बाहर कर सकती है -वे जो अनियमित रूप से काम करते हैं, ऐप बदलते हैं या ऐप-काम को अतिरिक्त कमाई के
तौर पर करते हैं। दूसरी, पंजीकरण और योगदान की व्यवस्था बनने के  बावजूद, सामाजिक सुरक्षा संहिता की
धारा 114 के  तहत कोई ठोस कल्याण योजना अभी तक घोषित नहीं हुई है। अब तक का मुख्य फ़ायदा
आयु�ान भारत �ास्थ्य कवर ह,ै जो मध्य 2026 तक ऐप-कामगार� के �लए पूरी तरह लागू नह� हुआ था।
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5.1

रा��य ढाचँा
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कई राज्य कें द्र से आगे बढ़कर ऐप-आधारित कामगारों के  लिए कानून बना चुके  हैं। इन्हें मोटे तौर पर दो
पीढ़ियों में समझा जा सकता है। पहली पीढ़ी के  क़ानून - जिनका उदाहरण राजस्थान है - पंजीकरण, पोर्टेबल
पहचान संख्या (यानी वह नंबर जो ऐप बदलने पर भी काम करे), प्रति-लेनदेन कल्याण शुल्क और कल्याण
बोर्ड पर कें द्रित हैं। दूसरी पीढ़ी के  क़ानून, जिनका उदाहरण कर्नाटक है, इन्हीं तत्वों के  साथ एल्गोरिद्म की
पारदर्शिता, भुगतान, रेटिं ग, खाता बंद करने की प्रक्रिया, काम अस्वीकार करने का अधिकार और हर भुगतान
तथा क�ाण शुल्क दज� करने वाली �ड�जटल प्रणाली जैसे मज़बूत तत्व जोड़ते ह�।

5.2

राज्य-स्तर�य काननू

राज�ान

राज�ान ने 2023 म� ऐप-कामगार� के �लए सम�प�त क़ानून बनाया। इसम� सभी कामगार� का पंजीकरण, ऐप
बदलने पर भी चलने वाली �व�शष्ट पहचान संख्या और क�ाण कोष का प्रावधान है। यह कोष हर लेनदेन क� रक़म
पर 1 से 2% क�ाण शुल्क से बनाया जाना है। साथ ही भुगतान और क�ाण शुल्क क� �नगरानी के �लए एक
क� �ीय �ड�जटल प्रणाली भी बनाई गई है।

इस कानून की प्रमुख चुनौतियाँ हैं: 
अलग-अलग प्रकार के  कामगारों -पूर्णकालिक, अल्पकालिक, अस्थायी या दीर्घकालिक -के  लिए लाभ कै से बाँटे
जाएँगे, यह स्पष्ट नहीं है। 
कानून के वल राज्य में पंजीकृ त समेककों को बाध्य करता है, जिससे राज्य से बाहर या बिना पंजीकरण संचालित
ऐपों से योगदान लेना कठिन हो सकता है। यदि कामगार पंजीकरण कर लें लेकिन ऐप योगदान न दें, तो दावों
और योगदान के  बीच संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो सकता है। 
यह भी स्पष्ट नहीं है कि कल्याण शुल्क कौन देगा,ऐप या अंतिम ग्राहक। स्थायी पंजीकरण से डु प्लिके ट या पुराने
पंजीकरण का जोखिम भी बना रहता है। 
निगरानी बोड� मुख्यतः सरकारी अ�धका�रय� पर �नभ�र है, इस�लए प्रवत�न क� ग�त और प्रभावशीलता पर प्रश्न
उठते ह�।

कर्नाटक

कर्नाटक का 2025 का क़ानून ए�ो�रद्म और �व�ीय पारद�श�ता के तत्व जोड़ता है। इसम� हर लेनदेन पर 1 से 5% क�ाण
शुल्क, भुगतान और क�ाण शुल्क को राज्य-स्तरीय �ड�जटल प्रणाली से जोड़ना, भुगतान और कटौ�तय� क� साफ़ जानकारी
देना, काम मना करने का अ�धकार, खाता बंद करने से पहले 14 �दन का नो�टस और तयशुदा समय म� �शकायत सुनवाई
शा�मल है।

फिर भी यह क़ानून �ूनतम कमाई या ऐप-राजस्व म� �न��त �ह�ेदारी क� गारंटी नह� देता। यह सा�ा�हक भुगतान
क� बात करता है, ले�कन यह नह� बताता �क कामगार को कम से कम �कतना �मलना चा�हए। �नरीक्षण क� �ापक
श��य� को कुछ �व�ेषक� ने ज़रूरत से �ादा बताया है। इसके अलावा राज्य क� काया�न्वयन क्षमता और कामगार�
के बड़े पैमाने पर डेटा क� सुरक्षा को लेकर भी �च�ताएँ बनी हुई ह�।



26

बिहार

बिहार ने जुलाई 2025 म� ऐप-कामगार� के पंजीकरण, सामा�जक सुरक्षा और क�ाण से जुड़ा क़ानून पा�रत �कया।
यह न केवल �बहार म� �स्थत समेकक� पर लागू होता है, ब�ल्क उन ऐप पर भी जो दूसरे राज्य� या �वदेश से चलते हुए
�बहार म� सेवाएँ देते ह�। क़ानून म� क�ाण बोड�, सामा�जक सुरक्षा और क�ाण कोष, अ�नवाय� पंजीकरण और ऐप
�ारा कामगार डेटा साझा करने क� व्यवस्था है।

बिहार क़ानून क� ख़ा�सयत यह है �क यह दुघ�टना मुआवज़ा और मातृत्व लाभ जैसे अ�धकार सीधे क़ानून म� देता है। इसम�
ए�ो�रद्म के फ़ैसल� क� इसंानी समीक्षा, तयशुदा समय म� �शकायत सुनवाई, बड़े ऐप के �लए �वश्राम-स्थल और �नजी डेटा
सुरक्षा के प्रावधान भी शा�मल ह�। ले�कन 1 से 2% क�ाण शुल्क से इन फ़ायद� को पया�प्त रूप से �वत्तपो�षत कर पाना
मु��ल माना गया है। क़ानून म� कामगार� के संगठन बनाने से जुड़ी अस्पष्टता भी है।

तेलंगाना

तेलंगाना का 2026 का �वधेयक भी प्र�त-लेनदेन क�ाण शुल्क, सम�प�त कोष और �ड�जटल स�ापन प्रणाली पर
आधा�रत है। इसम� शुल्क न चुकाने पर �ाज और जुमा�ना, पोट�बल पहचान संख्या, खाता बंद करने से पहले
प्र�क्रयागत सुरक्षा, ऐप �ारा डेटा साझा करना और �तमाही �ववरण दा�खल करना शा�मल है।

इसकी मुख्य चुनौती यह है �क "ऐप-कामगार" क� व्यापक प�रभाषा दूसरे सं�वदा कामगार� को भी इसके दायरे म� ला
सकती है। प्रस्ता�वत मॉडल म� कामगार� को अपनी सामा�जक सुरक्षा म� ख़ुद योगदान देना पड़ सकता है - जो कम
आय और अ�स्थर काम वाले श्र�मक� पर अ�त�रक्त बोझ डालता है। क़ानून म� ठोस क�ाण फ़ायदे और भुगतान का
आधार भी साफ़ नह� है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु ने संस्था-आधा�रत रास्ता अपनाया। उसने ऐप-काम को मौजूदा मैनुअल वक� स� क़ानून के दायरे म� लाया
और ऐप-कामगार क�ाण बोड� स्था�पत �कया। चँू�क यह बोड� एक पुराने और अपेक्षाकृत स्था�पत क़ानून के तहत बना
है, इसे बजट, लेखा-परीक्षण और सरकारी �नगरानी जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का फ़ायदा �मलता है। राज्य ने ई-
�ूटर अनुदान और बीमा कवरेज जैसे काय�क्रम-स्तरीय सहयोग भी शुरू �कए ह�। मुख्य चुनौती यह है �क ऐप-
कामगार, �ेटफॉम�-कामगार और असंग�ठत के्षत्र के कामगार� क� शे्र�णय� म� अस्पष्टता बनी रहती है।
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�द��

�द�� न े ऐप-कामगार� के �लए क�ाण बोड� क� घोषणा क� और ₹10 करोड़ का बजट आव�ंटत
�कया। साथ ह� यह आ�ासन �दया गया �क योजनाए ँऔर �नयम बनन ेतक ऐप और कामगार� को
�नर�क्षण के नाम पर पर�शान नह� �कया जाएगा। ल�ेकन अब तक �द�� क� व्यव�ा सबसे कम
�वक�सत ह�। यहा ँबोड� और बजट तो ह�, ल�ेकन ठोस योजनाए,ँ क�ाण शलु्क प्रणाल� और संचालन
�नयम अभ� तैयार नह� ह�। इस�लए कामगार� को अभ� इससे कोई स�धा फ़ायदा नह� �मल पा रहा।

झारखंड

झारखंड का 2025 का �वधयेक राज�ान मॉडल के कई तत्व अपनाते हुए ए�ो�रद्म क� पारद�शता
और समानता को अ�धक स्पष्ट रूप से सामन े लाता ह�। इसम� स्वचा�लत �नगरान�, र��टग और
वग�करण प्रणा�लय� पर जानकार� साझा करना, मानक अनबंुध� क� सम�क्षा, प्र�त-लनेदेन क�ाण
शलु्क, पोट�बल पहचान सं�ा और प्र�तकूल कार�वाई से पहल े नो�टस क� व्यव�ा ह�। इसम� हर
कामगार शे्रण� म� कम से कम एक म�हला प्र�त�न�ध का प्रावधान और म�हलाओं तथा �दव्यांग
व्य��य� के �लए ख़ास योजनाए ँसझुान ेक� श�� भ� ह�।

इसका एक �ववादास्पद पहल ूयह ह� �क शलु्क ऐप के कुल राजस्व पर लगाया गया ह�, न �क कामगार
को �दए गए भगुतान पर। उ�ोग �नकाय� न ेआशंका जताई ह� �क इससे लागत बढ़ेग� और उसका
असर अंततः कामगार� क� कमाई पर पड़ सकता ह�।

झारखंड का 2025 का �वधयेक राज�ान मॉडल के कई तत्व अपनाते हुए ए�ो�रद�मक पारद�शता
और समानता को अ�धक स्पष्ट रूप से सामन े लाता ह�। इसम� स्वचा�लत �नगरान�, र��टग और
वग�करण प्रणा�लय� पर जानकार� साझा करन,े मानक अनबंुध� क� सम�क्षा, प्र�त-लनेदेन क�ाण
शलु्क, पोट�बल पहचान सं�ा और प्र�तकूल कार�वाई से पहल ेनो�टस क� व्यव�ा ह�। इसम� प्र�ेक
कामगार शे्रण� म� कम से कम एक म�हला प्र�त�न�ध का प्रावधान और म�हलाओं तथा �दव्यांग
व्य��य� के �लए �वशषे योजनाए ँसझुान ेक� श�� भ� ह�।

इसका एक �ववादास्पद पहल ूयह ह� �क शलु्क ऐप के कुल राजस्व पर लगाया गया ह�, न �क कामगार
को �दए गए भगुतान पर। उ�ोग �नकाय� न ेआशंका जताई ह� �क इससे लागत बढ़ेग� और उसका
असर अंततः कामगार� क� कमाई पर पड़ सकता ह�। बोड� म� उ�ोग या ऐप प्र�त�न�धत्व का अभाव और
�नूतम पा�रश्र�मक तय करन ेजैस� श��या ँभ� �ववाद का �वषय रह� ह�।



राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय ढाँचों में कई समस्याएँ बार-बार सामने आती हैं। 

पहला, वित्तपोषण मॉडल अक्सर प्रति-लेनदेन शुल्क पर आधारित है, जो   ऐप  से लिया जाना है और एक
समर्पित कोष में जमा होना है। यह मॉडल पूरे कर्मचारी दर्जे और सामान्य संविदा स्थिति के  बीच का रास्ता माना
गया है, लेकिन राज्यों की प्रशासनिक क्षमता अलग-अलग है। इसलिए कामगार की सुरक्षा उसके  राज्य पर
निभ�र हो सकती ह।ै

दूसरा, कल्याण बोर्ड मॉडल ख़ुद सवालों के  घेरे में है। निर्माण कामगारों के  बोर्ड जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि
बड़ी रक़म जमा होने के  बावजूद उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। बोर्डों में सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व
और फ़ायद� क� अस्पष्टता उ�� धीमा और सी�मत बना सकती ह।ै

तीसरा, पंजीकरण खंडित है — हर बोर्ड अपनी अलग सूची बनाता है। प्रवासी कामगारों के  लिए यह बड़ी समस्या
है, क्योंकि राज्य बदलते ही उनके  जमा फ़ायदे खो सकते हैं। चौथा, कई क़ानून जटिल और अस्पष्ट भाषा में
लिखे गए हैं, सभी ऐप-कामगारों को एक जैसा समूह मानते हैं, और कामगारों की ग़ैर-कर्मचारी स्थिति को और
मज़बूत करते 

ऐप कं पनियों ने इन नए दायित्वों का विरोध भी किया है। कई कं पनियों ने उद्योग निकायों के  माध्यम से तर्क
दिया है कि ये कानून लागत बढ़ाते हैं और ऐप-आधारित कामगारों को कर्मचारियों जैसा दर्जा देने की दिशा में
जाते ह�।
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5.1

सभी व्यव�ाओं म� दोहराई जान ेवाल� चनुौ�तयाँ



अध्याय 6 
संस्थागत प्रतिक्रिया: 
गर्मी काय� योजनाएँ
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गर्मी काय� योजनाएँ रा�� और शहर� के �लए भीषण गम� से तैयारी और प्र�त��या का एक महत्वपूण� साधन
बन गई ह�। सबसे पहले ऐसी योजना ओ�डशा सरकार ने 1999 म� शुरू क� थी। बाद म� 2013 म� अहमदाबाद ने
द�क्षण ए�शया क� पहली शहर-स्तरीय गम� काय� योजना शुरू क�, जो दशे के कई शहर� के �लए मॉडल बनी।

दि�ी क� गम� काय� योजना 2024-25, �जसे �द�ी आपदा प्रबंधन प्रा�धकरण ने तैयार �कया, इसी तरह का
ढाँचा ह।ै इसका उ�ेश्य लू और भीषण गम� का पूव�नुमान, तैयारी और प्र�त��या सु�न��त करना ह।ै योजना
गम� को “मूक आपदा” के रूप म� दखेती ह ै और इसे मौत�, काम क� उ�ादकता म� कमी और असुर�क्षत
समुदाय� पर बढ़ते बोझ से जोड़ती ह।ै यह पाँच मुख्य रणनी�तय� पर आधा�रत ह:ै मौसम �वभाग के पूव�नुमान से
जुड़ी पूव� चेतावनी प्रणाली, नोडल अ�धकारी के नेतृत्व म� �वभागीय समन्वय, �ास्थ्य और अ�ग्रम पं�� के
कम�चा�रय� का प्र�शक्षण, जन-जागरूकता और नाग�रक समाज के साथ सहयोग।

व्यवहार म� यह योजना मौसम �वभाग क� चेताव�नय� से जुड़ी रंग-को�डत प्रणाली पर चलती ह—ैहरा, पीला,
नारंगी और लाल। उच्च चेतावनी के दौरान नोडल अ�धकारी ठंडक क� द्र खोलने, पानी और छाया तक प�ँच
बढ़ाने और संदशे, र�ेडयो तथा �ड�जटल �ीन के ज़�रये चेतावनी भेजने जैसे कदम� का समन्वय करता ह।ै
योजना झु��य�, �नम्न-आय ब�स्तय� और गम�-के�� जैसे जो�खमग्रस्त इलाक� तथा गरीब�, म�हलाओं, बच्च�,
बुजुग� और बाहरी कामगार� जैसे समूह� क� पहचान भी करती ह।ै

यह योजना एक महत्वपूण� प्रग�त ह,ै ���क यह रा�ीय आपदा प्रबंधन प्रा�धकरण के गम� संबंधी �दशा�नद�श�
को संस्थागत रूप दतेी ह।ै �फर भी इसम� कई क�मयाँ ह�। यह �वभाग� क� भू�मकाएँ तो बताती ह,ै ले�कन इन
�नद�श� को लागू कराने या जवाबदहेी तय करने क� ठोस व्यवस्था नह� दतेी। �वत्तपोषण, समयसीमा और
काय�न्वयन भी अस्पष्ट ह�। इसक� संवेदनशीलता क� समझ भी सी�मत ह।ै सभी म�हलाओं को समान रूप से
असुर�क्षत मान लेने से यह उन संरचनात्मक असमानताओं को अनदखेा कर दतेी ह ैजो तय करती ह� �क कौन
अ�धक जो�खम म� ह।ै

इसलिए �द�ी क� गम� काय� योजना एक उपयोगी ढाँचा तो दतेी ह,ै ले�कन भारत क� गम�-शासन व्यवस्था
क� व्यापक क�मय� को भी उजागर करती ह।ै इसे मजबूत करने के �लए स्पष्ट जवाबदहेी, लंबी अव�ध के ठंडक
उपाय� के �लए �वत्तपोषण, और असंग�ठत तथा वं�चत कामगार� के �लए अ�धक �ाय-क� �द्रत और अलग-
अलग जरूरत� को पहचानने वाला दृ�ष्टकोण आवश्यक ह।ै

अगला भाग ऐप-आधा�रत काम के ल��गक �नयमन क� ओर मुड़ता ह।ै मुख्य प्रश्न यह ह ै�क �ा मौजूदा श्रम
और सामा�जक सुरक्षा ढाँचे म�हला ऐप-आधा�रत कामगार� के �व�शष्ट जो�खम� को पहचानते ह�? यह इस�लए
महत्वपूण� ह ै���क यह समूह दो नी�त-अंधस्थल� के बीच �स्थत ह:ै गम� नी�तयाँ ऐप-आधा�रत काम को पय�प्त
रूप से नह� पहचानत�, और ऐप-काय� संबंधी कानून भीषण गम� जैसे ल��गक व्यावसा�यक जो�खम� को पय�प्त
महत्व नह� दतेे।
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ऐप-कार्य नी�त के �नम�ण म� म�हलाएँ बड़ी हद तक अनुप�स्थत ह�। इसके प�रणामस्वरूप बने ढाँचे उ�� पय�प्त
सुरक्षा नह� दतेे। सामा�जक सुरक्षा सं�हता म� सरकार “योजना बना सकती ह”ै जैसी �ववेकाधीन भाषा का प्रयोग
करती ह,ै �जससे जीवन, �वकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व से जुड़ी सुरक्षा वैक��क बन जाती ह,ै गारंटीकृत
नह�। पात्रता क� 90 या 120 �दन वाली शत� भी सम�ा पैदा करती ह,ै ���क म�हलाओं का ऐप-आधा�रत
काम घरलूे और दखेभाल �ज�ेदा�रय� के कारण अ�धक बार बा�धत होता ह।ै इस�लए कई म�हलाएँ इन शत�
को पूरा ही नह� कर पाएँगी।

कानून का मातृत्व पर सी�मत जोर भी इस धारणा को मजबूत करता ह ै�क दखेभाल केवल म�हला क� �ज�ेदारी
ह।ै �पतृत्व या साझा अ�भभावक�य समथ�न का अभाव श्रम-बाजार म� ल��गक असमानता को पुनः पैदा करता ह।ै

अन्य कामकाजी म�हलाओं के �लए उपलब्ध दो महत्वपूण� सुरक्षा व्यवस्थाएँ ऐप-आधा�रत कामगार� तक नह�
प�ँचत�। काय�स्थल पर यौन उ�ीड़न से संरक्षण का कानून रोजगार के दौरान जाने वाले स्थान� को भी कवर
करता ह,ै ले�कन ऐप कंप�नयाँ कामगार� को स्वतंत्र सं�वदाकार मानती ह�। इस कारण म�हला ऐप-आधा�रत
कामगार� के �लए �ाहक या अन्य व्य�� �ारा उ�ीड़न पर ऐप को जवाबदहे ठहराना क�ठन हो जाता ह।ै इसी
तरह मातृत्व लाभ कानून मुख्यतः औपचा�रक और �नय�मत रोजगार म� लगी म�हलाओं पर लागू होता ह।ै ऐप-
आधा�रत या सं�वदा व्यवस्था म� काम करने वाली म�हलाएँ इससे बाहर रह जाती ह�।

बिहार का कानून एक महत्वपूण� अपवाद ह ै ���क यह पंजीकृत म�हला ऐप-आधा�रत कामगार� के �लए
मातृत्व मुआवज़े का प्रावधान करता ह।ै ले�कन यह अभी भी व्यापक राज्य ढाँच� म� सामान्य �नयम नह� ह।ै साथ
ही, यह हस्तके्षप भी ल��गकता को मुख्यतः मातृत्व के माध्यम से समझता ह,ै जब�क म�हलाओं क� भागीदारी को
सी�मत करने वाली अन्य संरचनात्मक बाधाएँ -सुरक्षा, आवाजाही, संप�त्त, �वत्त, दखेभाल और स्वास्थ्य
-अनसुलझी रहती ह�।

साक्ष्य यह भी �दखाते ह� �क ऐप-आधा�रत काम ने म�हलाओं के �लए वे लाभ नह� �दए �जनक� उ�ीद क� गई
थी। म�हला श्रम-बल भागीदारी बढ़ाने के बजाय, कई मामल� म� इसने पारंप�रक रोजगार क� ल��गक �वभाजन-
रखेाओं को दोहराया ह।ै म�हलाएँ �ाहक� से उ�ीड़न, पीछा �कए जाने, मौ�खक दवु्य�वहार और अपमान का
सामना करती ह�, ले�कन उनके पास भरोसेमंद �शकायत-�नवारण व्यवस्था नह� होती। कई ऐप हस्तके्षप करने
से बचते ह�।

परिवहन और सामान प�ँचाने जैसे के्षत्र� म� प्रवेश भी म�हलाओं के �लए समान नह� ह।ै �नजी वाहन, �ाट�फोन,
औपचा�रक ऋण और �ाइ�व�ग लाइस�स जैसी संप�त्तय� तक म�हलाओं क� प�ँच पुरुष� क� तुलना म� कम ह।ै
साथ ही, शाम, रात या अप�र�चत जगह� पर काम करने से जुड़े सामा�जक और सुरक्षा प्र�तबंध उनक� आय क�
संभावना को सी�मत करते ह�, खासकर तब जब ए�ो�रदम अ�धक कमाई को चरम मांग के समय उपलब्ध रहने
से जोड़ता ह।ै

ऐप-आधा�रत काम के �नयमन म� ल��गक आयाम
6.1
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इस रिपोट� के �लए सबसे महत्वपूण� बात यह ह ै �क न रा�ीय सं�हताएँ और न राज्य कानून भीषण गम� जैसे
व्यावसा�यक और पय�वरणीय जो�खम� को सीधे संबो�धत करते ह�। खतरनाक तापमान म� काम कर रही कोई
म�हला �डलीवरी कामगार या सड़क-आधा�रत ऐप कामगार �व�ाम लेने पर आय-सुर�ा नह� पाती, और न ही
ऐप पर उसके प्र�त स्पष्ट सुर�ा दा�यत्व तय होता ह।ै क�ाण बोड� पंजीकरण और शुल्क-संग्रह पर क� ��त ह�;
सुर�ा सं�हता गम� पर बहुत कम कहती ह;ै और मातृत्व तथा उ�ीड़न कानून उस तक नह� पहँुचते।

इसका स्पष्ट ल��गक प्रभाव ह।ै गभ�वती, स्तनपान कराने वाली या �बना वेतन वाले दखेभाल-काय� के साथ ऐप-
काय� करने वाली म�हलाएँ लंबे समय तक भीषण गम� म� काम करने से अ�धक प्रभा�वत हो सकती ह�। �फर भी
मौजूदा व्यवस्था न तो गम�-संवेदनशील काय�स्थल सुर�ा को अ�नवाय� करती ह ैऔर न ही खतरनाक गम� म�
काम घटाने पर ए�ो�रद्म के जुम�ने रोकती ह।ै यह �दखाता ह ै �क ऐप-काय� कानून अभी भी कामगार� को
�ल�ग-तटस्थ मानते ह�, जब�क म�हलाएँ असमान सामा�जक और शारी�रक प�र�स्थ�तय� म� यह काम करती ह�।

राज्य स्तर पर बने क�ाण बोड� म� भी म�हला कामगार� के साथ�क प्र�त�न�धत्व क� अ�नवाय� व्यवस्था प्रायः
नह� ह।ै य�द �नण�य लेने क� प्र��या म� म�हलाएँ शा�मल नह� ह�गी, तो क�ाण योजनाएँ और �शकायत-
�नवारण तंत्र उनके वास्त�वक अनुभव� को अनदखेा करते रह�गे।



अध्याय 7 
निष्कर्ष: आधार-रेखा
सर्वेक्षण
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आधार-रखेा सव�क्षण म� सबसे अ�धक उत्तरदाता �ूटी और स्पा सेवाओं से जुड़ी म�हला ऐप-आधा�रत कामगार
थ�। इसके बाद या�ी प�रवहन और खाना प�ँचाने से जुड़ी कामगार शा�मल थ�।

एक महत्वपूण� �नष्कष� यह था �क बड़ी संख्या म� म�हलाएँ अपने प�रवार क� अकेली कमाने वाली सदस्य थ�।
इसका अथ� यह ह ै�क ऐप-आधा�रत काम कई म�हलाओं के �लए अ�त�रक्त आय नह�, ब�� पूर ेप�रवार का
मुख्य आ�थ�क आधार ह।ै इस�लए काम म� कोई भी रुकावट केवल व्य�क्त को नह�, ब�� पूर ेघर क� आय-
सुरक्षा को प्रभा�वत करती ह।ै

गर्मी और पानी की कमी से जुड़े लक्षण सर्दियों में भी व्यापक रूप से सामने आए। पिछले सप्ताह में कई
महिलाओं ने चक्कर, सिरदर्द, ऐंठन या जी मिचलाने की  जैसी समस्याएँ बताईं। आने वाली गर्मी को लेकर चिंता
का स्तर भी ऊँ चा था। कई कामगारों ने गर्मी का अपने काम, कमाई, सेहत  और परिवार पर प्रभाव लेकर गहरी
�च�ता व्यक्त ज़ा�हर क�। यह �दखाता ह ै �क गम� कामगार� के �लए केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नह� ह,ै ब��
आ�थ�क असुरक्षा का भी कारण ह।ै

महिलाओं ने जानकारी क� कमी को भी महत्वपूण� समस्या बताया। कई कामगार� ने कहा �क ऐप क� ओर से
कोई स्पष्ट स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी जानकारी नह� दी जाती। कामगार� क� प्रमुख माँग� म� म�हलाओं क� सुरक्षा
से जुड़ी सु�वधाएँ, साफ शौचालय क� जानकारी, स्वच्छ पेयजल और �व�ाम-स्थल� क� जानकारी, तथा बेहतर
�शकायत-�नवारण व्यवस्था शा�मल थ�।
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7.1

स्थान और आयु

सभी उत्तरदाता दिल्ली-एनसीआर से थीं। इनमें नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद जैसी जगहें शामिल
थीं। नमूने म� शा�मल म�हला ऐप-आधा�रत कामगार� क� आयु 25 से 44 वष� के बीच थी।
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सर्वेक्षण म� शा�मल कामगार� क� �ोफ़ाइल

क्षेत्र और ऐप प्रोफ़ाइल

नमूने में सबसे अधिक महिलाएँ ब्यूटी और घरेलू सेवाओं से जुड़ी थीं। ब्यूटी कामगारों ने कु ल नमूने का 55%
हिस्सा बनाया, जबकि घरेलू सेवा कामगार 26% थीं। इन दोनों क्षेत्रों ने मिलकर नमूने के  चार-पाँचवें से अधिक
हिस्से का गठन किया। ई-कॉमर्स  से जुड़ी कामगार 9%, परिवहन से जुड़ी 6% और खाना पहुँचाने वाली 4%
थीं।

आय प्रोफ़ाइल

आय प्रोफ़ाइल बताती है कि नमूना कम से मध्यम आय वाले कामगारों का है। लगभग आधी महिलाएँ ऐप-
आधारित काम से प्रति माह ₹10,000 से ₹20,000 कमाती थीं। 27% महिलाएँ ₹20,000 से ₹30,000
कमाती थ�, और केवल 7% म�हलाएँ ₹30,000 से अ�धक कमाती थ�।

काम क� तीव्रता

गम� के दौरान काम क� तीव्रता बहुत
अ�धक थी। अ�धकांश म�हलाएँ
स�ाह म� छह या सात �दन काम
करती थ�, और 71% म�हलाएँ पूरे
सात �दन काम करती थ�। इनम�
44% म�हलाएँ सात �दन, प्र�त�दन
आठ घंटे तक काम करती थ�,
जब�क 27% म�हलाएँ सात �दन,
प्र�त�दन आठ घंटे से अ�धक काम
करती थ�। केवल बहुत कम
म�हलाएँ पाँच �दन या उससे कम
काम करती थ�।



अध्याय 8
मुख्य �नष्कष�
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8.1

भीषण गर्मी काम के  ढाँचे को काफ़ी बदल देती है। के वल 18% महिलाओं ने कहा कि गर्मियों में उनका काम
लगभग वैसा ही रहता है। इसके  विपरीत, 33% ने कहा कि काम घट जाता है, 15% ने कहा कि यह माँग पर
निर्भर करता है, और 23% ने कहा कि काम बढ़ जाता ह।ै �ूटी कामगार� म� काम घटने और बढ़ने दोन� क�
सं�ा अ�धक थी। घरलूे सेवा कामगार� म� भी काम घटने और बढ़ने क� ���त लगभग संतु�लत रूप से सामने
आई।
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 गर्मी काम क� मा�ा और लय बदल देत� ह�

“सर्दी हो या गम�, कंपनी हम पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक काम करने का दबाव बनाती ह।ै”

“गर्मी म� काम कैसा रहगेा, इसक� कोई गारंटी नह� होती। कुछ �दन बु�क� ग कम हो जाती है
���क �ाहक भी गम� म� बुलाने से बचते ह�। ले�कन जब �ाहक खुद सैलून नह� जा पाते, तो घर
पर सेवा क� माँग बढ़ जाती ह।ै काम घटे या बढ़े, मु��ल हमारी ही होती ह।ै बु�क� ग कम हो तो
आय घटती ह;ै बु�क� ग �ादा हो तो हम� भीषण गम� म� या�ा और काम करना पड़ता ह।ै हम रुक
नह� सकते ���क ऐप, �ाहक और घर के खच� चलते रहते ह�।”

*Name changed to ensure worker safety

– अफ़साना*, 36 वष�, पवू� �ूट� कामगार

सर्दी क� तलुना म� ग�मय� म� आपका काम कैसे बदलता ह�?

लगभग वैसा ही रहता है 
18%

बढ़ जाता है 
23%

पता नहीं / अस्पष्ट  
11%

घट जाता है 
33%

माँग पर निर्भर 
15%



8.2

71% महिलाएँ गर्मियों में पूरे सात दिन काम करती हैं। इनमें 44% सात दिन, प्रतिदिन आठ घंटे तक काम
करती हैं, जबकि 27% सात दिन, प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम करती हैं। के वल 9% महिलाएँ पाँच दिन
या उससे कम काम करती हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि ऐप-आधारित काम मुख्यतः
अंशकालिक काम यानी पार्ट-टाइम है। अधिकांश महिलाओं के  लिए यह उनकी मुख्य, और कई मामल� म�
एकमात्र, आय का �ोत ह।ै
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जुर्मानेात्मक और लगभग निरंतर काम

की समय-सारण�

8.3

71% महिलाओं ने बताया कि गर्मियों में उनकी कमाई घटती है। इनमें 34% ने हर ह�े ₹1,000 या उससे
�ादा क� आय-हा�न बताई।

गर्मी आय घटात� ह� और खच� बढ़ात� ह�

“गर्मी म� शरीर साथ नह� दतेा। इस�लए कभी-कभी बु�क� ग कम लेनी पड़ती ह।ै ले�कन खच� कम
नह� होता—पानी, दवा, आना-जाना, सब बढ़ जाता ह।ै कमाई कम होती ह,ै ले�कन घर के खच� तो
वही रहते ह�।”

गर्मिय� म� 71% म�हलाए ँपरू� सात �दन काम करत� ह�

X-अक्ष: उत्तरदाताओं का प्र�तशत

बहुत भारी 
(7 दिन, 8 घंटे तक)

अत्यधिक 
(7 दिन, 8 घंटे से ज़्यादा) 

भारी 
(6 दिन) 

सामान्य / हल्का 
(≤5 दिन)

— रेशमा*, ऐप-आधा�रत घर�ल ूकामगार

*पहचान सुर�क्षत रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै
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69% परिवारों में बिजली का बिल बढ़ता है, 53% में दवा और इलाज का खर्च बढ़ता है, 47% महिलाएँ दुपट्टा,
टोपी या अन्य सुरक्षा सामग्री पर खर्च करती हैं, 39% का बाहर खाने पर खर्च बढ़ता है और 36% का परिवहन
पर। इसका असर कर्ज़ पर भी दिखता है। 

89% महिलाओं को ग�म�य� से जुड़े ख़च� क� वजह से क़ज़� लेना पड़ा या ज़रूरी ख़च� म� कटौती करनी पड़ी।

कई महिलाओं ने परिवार को पैसा भेजने, किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली बिल और ऋण चुकाने जैसे
खर्चों म� दबाव बताया।

74% महिलाओं ने कहा कि उनके  ऐप ने गर्मी के  दौरान कोई मदद नहीं दी। 

जिनको कु छ सहायता मिली, उनमें से भी लगभग आधी ने उसे उपयोगी नहीं पाया। कामगारों ने बताया कि
बीमारी या आपात स्थिति में AI-आधारित माध्यमों के  बजाय सीधे प्रबंधककिसी इंसान - मैनेजर या टीम सदस्य
- से बात कर पाना अ�धक सहायककह� �ादा मददगार होता ह।ै

गर्मी कमाई और ख़च� दोन� को एक साथ प्रभा�वत करत� ह�

गर्मियों में
कमाई घटती है

₹1,000+ प्रति
हफ़्ते का नुकसान

बिजली का
ख़च� बढ़ता है

दवाई/इलाज का
ख़च� बढ़ता है

सुरक्षा-सामग्री का
ख़च� बढ़ता है

कमाई  
ख़र्च 

X-
अक्ष

: उ
त्तर

दा
ता

ओं
 क

ा प्र
�त

श
त



8.4

65% महिलाओं को पूरे कार्यदिवस में एक या उससे कम बार आराम मिला। इसमें 42% को के वल एक
विश्राम और 23% को शायद ही कोई विश्राम मिलता था। के वल 16% महिलाओं ने कहा कि वे हर दो-तीन घंटे
में �व�ाम कर पाती ह�।

कामगारों ने विश्राम न ले पाने के  जो कारण बताए, वे दिखाते हैं कि यह समस्या व्यक्तिगत पसंद की नहीं,
बल्कि संरचनात्मक है। मुख्य कारण थे: 

लगातार बु�क� ग
वि�ाम के �लए कोई खाली समय नह�
काम का बोझ
बोनस या र�ेट� ग पर असर का डर

40

वि�ाम अपया�प्त ह�

“ब्रेक लेना हमार ेहाथ म� नह� होता। कभी लगातार ऑड�र आ जाते ह�, या यह डर बना रहता ह ै �क
�ेक �लया तो बोनस या र�ेट�गन पर असर पड़ेगा।”

आय खोने का डर
वि�ाम-�ान का अभाव
बुकिं ग के  बीच यात्रा का समय 
ग्राहक क� अपे�ाएँ

गर्मी और व्यावसायिक सुरक्षा साहित्य कार्य-विश्राम चक्र, छाया और पानी को भीषण गर्मी के  दौरान आवश्यक
सुरक्षा मानता है। लेकिन ऐप-आधारित काम की संरचना में ये सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं। कामगारों से
अधिकतम समय उपलब्ध रहने क� अपे�ा क� जाती ह।ै

— सु�द�ा*, ऐप-आधा�रत सामान प�ँचाने वाल� कामगार

पूरे दिन में के वल
एक आराम 

आराम शायद
ही �मलता है

दिन में दो
आराम

हर 2–3 घंटे
में आराम

X-
अक्ष

: उ
त्तर

दा
ता

ओं
 क

ा प्र
�त

श
त

65% महिलाओं को परू � �दन म� एक या उसस ेकम बार आराम �मलता ह�

*पहचान सुर��त रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै



घरेलू �ज़�ेदा�रयाँ 18 7.69%

�बना आराम के लगातार बु�क� ग 53 22.65%

ऐप का दबाव 42 17.95%

कमाई खोने का डर 39 16.67%

आराम करने क� जगह नह� 33 14.10%

�ाहक क� अपे�ाएँ 21 8.97%

बु�क� ग के बीच सफर का समय 28 11.97%
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गर्मिय� म� म�हलाओं के आराम न ल ेपान ेके मखु्य कारण �ा ह�?

गर्मिय� म� कामगार �कतन� बार आराम कर पात� ह�?

परिवहन  घरेलू खाना �डलीवरी ई-कॉमर्स.     ब्यूटी    

हर 2–3 घंटे
में आराम

शायद ही आराम
मिलता है 

पूरे दिन में के वल
एक आराम

दिन में दो
आराम



8.5

27% महिलाओं ने कहा कि साफ पेयजल, शौचालय, पंखा, छाया या विश्राम-स्थान जैसी बुनियादी सुविधाएँ
उन्हें शायद ही कभी या कभी नहीं मिलतीं। 

इन सुविधाओं तक पहुँच काम की जगह पर निर्भर करती है। कई महिलाओं ने बताया कि वे ग्राहक का
शौचालय तभी इ�ेमाल कर पाती ह� “अगर �ाहक अनुम�त द”े।

इससे पता चलता है कि सुविधाओं तक पहुँच के  आँकड़े  असल  असुरक्षा को कम दिखा सकते हैं, क्योंकि
उपलब्धता अक्सर �ाहक क� व्य��गत अनुम�त पर �नभ�र ह।ै

42

सु�वधाओं तक प�ँच: पान�, शौचालय और छाया

“कभी-कभी �ाहक हम� उनका शौचालय इ�ेमाल करने दतेे ह�, ले�कन हर कोई नह� दतेा। हमारे
पास ये सभी सु�वधाएँ होनी चा�हए।”

यात्री परिवहन क्षेत्र की महिलाओं ने सबसे खराब स्थिति बताई: किसी ने भी यह नहीं कहा कि सुविधाएँ हमेशा
उपलब्ध हैं, और 67% ने कहा कि सुविधाएँ शायद ही कभी या कभी नहीं मिलतीं, क्योंकि हर सवारी एक नई
जगह ले जाती है जहाँ पानी, शौचालय और आराम की कोई निश्चितता नहीं है। घरेलू काम करने वाली
कामगारों में स्थिति अपेक्षाकृ त बेहतर थी, क्योंकि एक कं पनी ने शहर में कामगार कें द्र बनाए हैं जहाँ पानी,
शौचालय और बैठने क� व्यव�ा ह।ै

जब महिलाओं से पूछा गया कि कार्य-दिवस का सबसे कठिन हिस्सा क्या है, तो सबसे अधिक उत्तर बुकिं ग के
बीच का अवैतनिक इंतज़ार था। अन्य कठिनाइयों में भारी सामान उठाना, यातायात में वाहन चलाना, गर्मी में
ग्राहक� से �नपटना, पानी और शौचालय ढँूढना शा�मल थे।

— जसलीन, ऐप-आधा�रत �ूट� कामगार

*पहचान सुर��त रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै
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सबसे आम चार लक्षण थे: थकान या कमज़ोरी, सिरदर्द, चक्कर और शरीर में पानी की कमी या ज़ोरदार प्यास
— ये सभी गर्मी से होने वाली थकावट के  मुख्य संके त हैं।
 
73% महिलाएँ इन लक्षणों का अनुभव सप्ताह में कम से कम एक बार करती हैं, और 40% हर दिन। फिर
भीके वल 18% महिलाएँ इन लक्षणों के  लिए डॉक्टर, क्लिनिक या अस्पताल गईं। 
33% ने दवा की दुकान से स्वयं दवा ली और 43% ने कु छ नहीं किया। इसका अर्थ है कि 82% महिलाओं
को औपचा�रक �च�क�ा-सेवा नह� �मली।
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गर्मी का वास्त�वक शार��रक असर

“कौन सरकारी अस्पताल क� लाइन म� लगकर इलाज करवाएगा? या तो �नजी इलाज के पैसे होने
चा�हए या समय। एक ऐप-आधा�रत कामगार दोन� क� कमी से जूझता ह।ै जब तक शरीर साथ दतेा
ह,ै तब तक काम करना ही पड़ेगा।”

सुविधाओं तक पहुँच (पानी, शौचालय, छाया)

ऐप-के  अनसुार बहुत अलग ह�

घरेलू

खाना �डलीवरी

ब्यूटी

ई-कॉमस�

परिवहन

उस ऐप के  उत्तरदाताओं का प्र�तशत (0–100)
हमेशा उपलब्ध       कभी-कभी उपलब्ध       शायद ही / कभी नहीं   

— लेखा*, ऐप-आधा�रत �ूट� कामगार.

*पहचान सुर�क्षत रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै
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8.7

69% महिलाओं ने बताया कि उन्हें गर्मी से जुड़ी बीमारी के  कारण काम रोकना या घटाना पड़ा। 

इससे साफ़ है कि गर्मी के वल सेहत का सवाल नहीं, बल्कि आजीविका का सवाल भी है। थकावट की वजह
से आराम की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सेहत चुनना कमाई खोने जैसा हो जाता है। इस तरह गर्मी आत्म-
सुरक्षा को आ�थ�क जुम�ने म� बदल दतेी ह।ै

गर्मी स ेजड़ु� ब�मार� काम करन ेक� क्षमता घटात� ह�

“गर्मी हम� शरीर और आय के बीच चुनने पर मजबूर करती ह।ै जब बहुत गम� हो जाती ह ैतो म� कभी-
कभी बु�क� ग रद्द करती �ँ, ले�कन �फर मा�सक �क�� और राशन के बार ेम� सोचती �ँ। म� द�ुवधा म�
पड़ जाती �ँ, ले�कन शरीर क� भी एक सीमा होती ह।ै”

*पहचान सुर�क्षत रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै

— कौश�ा*, 32 वष�, ऐप-आधा�रत घर�ल ूकामगार

स्वयं-�रपोट� क� गई स्वास्थ्य �शकायत�

थकान/कमज़ोरी 
सिरदद�
चक्कर

पानी क� कमी/�ास
पीठ/शरीर म� दद� बढ़ना

गहरे रंग का पेशाब
जी �मचलाना/उ�ी
मांसपे�शय� म� ऐंठन

त्वचा पर चकते्त
तनाव/�च�ता

बेहोशी
एकाग्रता क� कमी

X-अक्ष: बहुत गर्म �दन� म� �रपोट� करने वाले
उत्तरदाताओं का प्र�तशत
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जब महिलाएँ बीमार पड़ती ह�, तब भी अ�धकांश काम जारी रखती ह�। इसके कारण बहुत कुछ बताते ह�। सबसे
सामान्य कारण ऐप-जुम�ने का डर। इसके बाद कम र�ेट� ग या �ाहक �शकायत का डर, पहले से �ीकार क�
गई बु�क� ग पूरी करने क� मजबूरी और आय खोने का डर आता ह।ै घरलूे आ�थ�क आवश्यकता और अकेली
कमाने वाली होने क� �स्थ�त भी महत्वपूण� ह,ै ले�कन वे ऐप-जुम�ने और र�ेट� ग के डर से नीचे आती ह�।

रद्दीकरण गम� के जुम�ने को आ�थ�क रूप से और बढ़ा दतेा ह।ै उत्तरदाताओं ने बताया �क वे �ाहक के घर तक
यात्रा करती ह�, भारी सामान उठाती ह�, गम� झेलती ह�, और पहँुचने पर बु�क� ग रद्द हो जाती ह,ै ले�कन समय और
यात्रा के �लए कोई भुगतान नह� �मलता। इससे बु�क� ग के बीच का इंतज़ार और भी क�ठन हो जाता ह।ै
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बीमार� म� भ� काम: जरूरत से अ�धक डर

“ऐप हमारी तबीयत नह� दखेता, �सफ�  बु�क� ग दखेता ह।ै कारखाने म� आप �फर भी पय�वेक्षक से छु�ी
मांग सकते ह�, ले�कन इस काम म� कंपनी कोई मदद नह� करती। अगर आपने ऐप के �हसाब से काम
नह� �कया, तो आपको सीधे रोक �दया जाता ह।ै”

7.13

कामगारों की सबसे प्रमुख अल्पकालिक माँग थी दोपहर 12 बजे से 3 बजे के  बीच सवेतन विश्राम। इसके  बाद
साफ पीने का पानी, साफ शौचालय, छायादार विश्राम-स्थल, काम के  घंटे चुनने में लचीलापन, सार्वजनिक
ठं डक कें द्र, बेहतर स्वास्थ्य-सेवा और गर्मी से जुड़ी बीमारी तथा प्राथ�मक उपचार क� जानकारी आती ह।ै

दीर्घकालिक माँगों में अधिक पेड़ और हरित क्षेत्र, छायादार सार्वजनिक स्थान, बेहतर नगरीय नियोजन,
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, उचित और स्थिर मजदूरी तथा बेहतर आवास प्रमुख रहे। 

38% महिलाओं ने योजना-निर्माण में कामगारों की भागीदारी की माँग भी की, जिससे स्पष्ट है कि वे के वल
लाभाथ� नह� बनना चाहत�; वे समाधान तैयार करने क� प्र��या म� आवाज़ चाहती ह�।

कामगार� के अनसुार �ा मदद कर�गा

— भारत�, पवू� ऐप-आधा�रत �ूट� कामगार.

*पहचान सुर��त रखने के �लए नाम बदला गया ह।ै
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कु छ उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्राहक उन्हें बुकिं ग के  दायरे से बाहर का काम करने के  लिए कहते हैं, रूखा
व्यवहार करते हैं, या कु छ मामलों में उन्हें ग्राहक के  घर के  भीतर बंद कर दिया गया और फोन छीन लिया गया
जब उन्होंने मना करने की कोशिश की। ये उल्लेख तादाद म� कम ह�, ले�कन यह ऐसे जो�खम क� ओर संकेत
करते ह� �जसे मा�ात्मक सव�क्षण पूरी तरह मापने के �लए तैयार नह� था।

गर्मी के साथ सुर�ा और ग�रमा के जो�खम

“वे हम� अंदर बंद कर दतेे ह�, दरवाज़ा भीतर से बंद कर दतेे ह� और फोन छीन लेते ह�। हम कह�
�शकायत भी नह� कर पाते। हम चाहते ह� �क हमार ेमामले भी दज� ह�, ता�क हम खुलकर अपनी बात
रख सक� । हम� भी इंसान समझा जाए और स�ान के साथ काम कराया जाए।”

*Name changed to ensure worker safety

8.10

काम क� वद� भ� गम� का बोझ बढ़ात� ह�
कई उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से बताया कि कं पनी की वर्दी बहुत चुस्त है और इसे गर्मियों के  हिसाब से
बदला जाना चाहिए। चुस्त, गहरे रंग की और कृ त्रिम कपड़े की वर्दी गम�, पसीने, त्वचा पर चकत्त� और संक्रमण
के जो�खम को बढ़ाती ह।ै

ऐप-नियंत्रण का डर आ�थक ज़रूरत स ेऊपर ह�

— ऐप-आधा�रत �ूट� कामगार

X-अक्ष: बीमारी म� भी काम करने वाले उत्तरदाताओं का प्र�तशत

ऐप-जुर्माने का डर 

कम रे�ट� ग/�शकायत का डर

कमाई घटने का डर

बुकिं ग पूरी करनी थी 

घर की आ�थ�क ज़रूरत

घर में कोई दूसरा
कमाने वाला नहीं 



अध्याय 9
नी�त �सफा�रश�
गर्मी-सहनशील
ऐप-आधारित काम
की रूपर�खा
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यह अध्याय सव�क्षण �नष्कष� के आधार पर ऐप कंप�नय� और सरकार के �लए
�सफा�रश� प्र�ुत करता है। ये �सफा�रश� ऐप-आधा�रत अथ�व्यव�ा म�
स�ानजनक काम, व्यावसा�यक सुरक्षा और �ास्थ्य, सामा�जक सुरक्षा और
ए�ो�रद�मक प्रबंधन पर उभरते अंतररा�ीय मानक� से भी जुड़ी ह�।

9



सरकारों को उन ऐप-कामगारों के  लिए "खंडनीय कानूनी धारणा" - यानी यह मानकर चलना कि वे कर्मचारी
हैं, जब तक ऐप यह साबित न करे कि वे नहीं हैं - लागू करनी चाहिए, जिनका काम जगह-आधारित और
एल्गोरिद्म द्वारा नियंत्रित है। जैसे डिलीवरी, यात्री परिवहन, घरेलू सेवाएँ और ब्यूटी सेवाएँ। यह ख़ास तौर पर
उन काम� पर लागू होना चा�हए जो बाहर या �बना एयर-कंडीश�न�ग वाली जगह� पर होते ह�।

यह धारणा उन संके तकों पर आधारित होनी चाहिए जिनसे ऐप का नियंत्रण स्पष्ट होता है: भुगतान, काम
आवंटन, प्रदर्शन, रेटिं ग, खाता बंद करना और काम को बिना जुर्माने के  अस्वीकार करने की वास्तविक क्षमता।
जहाँ यह लागू हो, वहाँ कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, सवेतन अवकाश, सामाजिक सुरक्षा और गर्मी-विशेष
व्यावसायिक सुरक्षा, जैसे कार्य-विश्राम चक्र, पानी, छाया, ठं डक विश्राम और गर्मी-बीमारी योजना -के  लिए
कर्मचारी जैसा संरक्षण �मलना चा�हए।
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मुख्य सिफारिश: ऐप-आधारित कामगारों के  लिए

रोजगार-संबंध क� काननू� धारणा



G0 गम�-संपक�  वाले ऐप-कामगार� के �लए रोज़गार क� खंडनीय क़ानूनी धारणा लागू कर�

G1
सामा�जक सुर�ा सं�हता के तहत म�हला ऐप-कामगार� का �ल�ग-�वभा�जत, ग�तशील र�जस्टर और
�ा�नक मान�चत्रण बनाएँ

G2 ई-श्रम और क�ाण बोड� शासन म� म�हला ऐप-कामगार� को �दखाई बनाएँ

G3
ऐप-कामगार� के �लए राज्य-संचा�लत सामा�जक सुर�ा और बीमा का �व�ार कर� और �ास्थ्य
प्रणाली को गम�-बीमारी के �लए तैयार कर�

G4 ल��गक दृ��कोण और इसंानी �नगरानी के साथ ए�ो�रद्म पारद�श�ता अ�नवाय� कर�

G5 गम� को लागू करने योग्य व्यावसा�यक जो�खम घो�षत कर�, आद्र�-ताप सूचकांक से �नगरानी कर�

G6 सरकारी-�नजी साझेदारी मॉडल के ज़�रये �ल�ग-संवेदनशील ऐप-कामगार �वश्राम-क� द्र �ा�पत कर�

P0 गम�-संपक�  वाले ऐप-कामगार� के प्र�त रोज़गार-जैसी �ज़�ेदा�रयाँ �ीकार कर�

P1 काम बाँटने को गम�-संवेदनशील बनाएँ और लू के �दन� म� ए�ो�रद्म का दबाव ख़त्म कर�

P2 हर पाली म� कम से कम दो सवेतन, जुमा�ना-मुक्त �वश्राम और छोट ेठंडक-�वश्राम सु�न��त कर�

P3 ठंडक ब�नयान और पानी से आगे असली गम�-सुर�ा और पानी क� व्यव�ा द�

P4 "�मनट� म� सेवा" के वादे वापस ल� और ए�ो�रद्म का समय-दबाव कम कर�

49

ऐप कं प�नय� के �लए �सफ़ा�रश�

सरकार के �लए �सफ़ा�रश�
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9.1

प0. गर्मी-संपर्क  वाले ऐप-आधा�रत कामगार� के प्र�त रोजगार-जैसी �ज�ेदारी �ीकार कर�

औपचारिक पुनर्वर्गीकरण से पहले भी, वे ऐप जो काम आवंटन, भुगतान, रेटिं ग और खाता बंद करना पर
नियंत्रण रखते हैं, उन्हें गर्मी-संपर्क  वाले कामगारों के  प्रति रोजगार-जैसी जिम्मेदारियाँ स्वीकार करनी चाहिए।
इसमें गर्मी से जुड़ी बीमारी के  लिए देखभाल-दायित्व, पानी, ठं डक सामग्री और चिकित्सा जैसे खर्चों की
जिम्मेदारी, और उन एल्गोरिदमिक निर्णयों की जवाबदेही शामिल होनी चाहिए जो कामगारों को खतरनाक
परि���तय� म� काम करने के �लए धकेलते ह�।

86% महिलाओं ने कम से कम एक गर्मी-लक्षण बताया और 69% ने गर्मी के  कारण काम रोकने या घटाने
की बात कही। 

इसलिए यह जोखिम व्यक्तिगत नहीं, बल्कि प्रणालीगत है। ऐपों को बाहर या बिना ताप-नियंत्रण वाले स्थानों
में काम करने वाले कामगारों को गर्मी-सुरक्षा के  उद्देश्य से वास्तविक कर्मचारी की तरह मानते हुए सवेतन
वि�ाम, गम� भ�ा और �च�क�ा सहायता दनेी चा�हए।

प1. काम आवंटन को गम�-संवेदनशील बनाया जाए

सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बताया कि ऐप-दबाव और लगातार बुकिं ग उन्हें विश्राम लेने से रोकते हैं।
कई महिलाएँ जुर्माने, कम रेटिं ग या ग्राहक शिकायत के  डर से बीमारी में भी काम जारी रखती हैं। इसलिए ऐपों
को अपने ए�ो�रदम को स्पष्ट रूप से गम�-संवेदनशील बनाना चा�हए।

मौसम विभाग के  नारंगी और लाल चेतावनी दिनों में ब्यूटी और घरेलू सेवा ऐपों को ऐसी अनिवार्य चरम-घंटा
बुकिं ग रोकनी चाहिए जिनमें कामगार को निश्चित समय पर काम लेना ही पड़े। जहाँ अग्रिम बुकिं ग होती है,
वहाँ कामगारों को बिना जुर्माने के  सेवा को ठं डे समय में पुनर्निर्धारित करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कै ब
और डिलीवरी ऐपों में, जहाँ काम वास्तविक समय में स्वीकार किया जाता है, गर्मी के  दौरान रद्दीकरण या
अस्वीकार करने पर जुम�ने, कम भ�वष्य आवंटन या कम र�ेट� ग नह� होना चा�हए।

ऐप में “गर्मी आपातकाल” बटन होना चाहिए, जिससे कामगार अस्थायी रूप से काम रोक सके  और मदद माँग
सके । 

ऐपों के �लए �सफा�रश�
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प2. प्रत्येक पाली म� कम से कम दो सवेतन और जुम�ने-मुक्त �व�ाम सु�न��त �कए जाएँ

65% महिलाओं को पूरे दिन में एक या उससे कम विश्राम मिलता है। 

दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सवेतन �व�ाम सबसे बड़ी माँग के रूप म� सामने आया

ऐप को हर पाली में कम से कम दो निर्धारित सवेतन विश्राम देने चाहिए। साथ ही हर 90 मिनट के  काम के
बाद लगभग 15 मिनट का छोटा ठं डक विश्राम भी मिलना चाहिए। इन विश्रामों की वजह से रेटिं ग में कमी,
जुम�ना या बोनस क� हा�न नह� होनी चा�हए।

प3. ठं डक ब�नयान और पानी से आगे वास्त�वक गम�-सुर�ा दी जाए

लगभग आधी महिलाएँ दुपट्टा, टोपी या अन्य गर्मी-सुरक्षा सामग्री पर अपनी जेब से ख़र्च करती हैं। ऐप को पूरा
गर्मी-सुरक्षा किट देना चाहिए: टोपी, धूप से बचाव के  कपड़े, छाता, ठं डक तौलिया, सनस्क्रीन, साँस लेने योग्य
वर्दी, इन्सुलेटेड बैग, ठं डा पानी और ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट पाउच। साथ ही वे ख़र्च भी वापस किए जाने
चा�हए जो कामगार अभी ख़ुद उठा रही ह�।

ब्यूटी और घरेलू सेवा कामगारों ने बताया कि मौजूदा वर्दियाँ अक्सर कृ त्रिम, गहरे रंग के  कपड़े की और चुस्त
होती हैं। ग्राहक के  घर पर वर्दी अनिवार्य होने के  कारण कई महिलाएँ अपने कपड़ों के  ऊपर वर्दी पहनती हैं,
जिससे गर्मी और असुविधा बढ़ जाती है। पसीना जमा होने से चकत्ते और संक्रमण जैसी समस्याएँ भी होती हैं।
इसलिए कंपनी वद� ह�े रंग क�, ढीली, आरामदायक और सांस लेने योग्य सूती कपड़े क� होनी चा�हए।

प4. “मिनट� म� सेवा” के वाद ेको वापस �लया जाए

तेज़ सेवा के  वादे कामगारों पर अवास्तविक समय-दबाव डालते हैं। "10 मिनट" या "मिनटों में सेवा" जैसी भाषा
ग्राहक की उम्मीद को तत्काल सेवा की ओर मोड़ती है और कामगारों को तेज़, जोखिमपूर्ण और बिना आराम के
काम करने के �लए धकेलती ह।ै जैसा एक कामगार ने कहा: "ऐप मेरा �दन तय करता ह।ै"

ऐप को ग्राहकों को असली समय-सीमा दिखानी चाहिए, जैसे "30-60 मिनट में सेवा उपलब्ध" या "अगला
सुरक्षित समय उपलब्ध।" यह समय दूरी, यातायात, सीढ़ी या लिफ्ट की उपलब्धता, सामान के  बोझ, इंतज़ार
के  वक़्त और कामगार क� �व�ाम-ज़रूरत को �ान म� रखकर तय होना चा�हए।
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9.2

सरकार के �लए �सफा�रश�

स1. पंजीकरण को लिंग-विभाजित गतिशील रजिस्टर और स्थानिक मानचित्रण में बदला जाए 

सबसे पहली और ज़रूरी नीति सिफ़ारिश यह है कि भारत में महिला ऐप-कामगारों की गणना की जाए। किसी
भी नीति के  असरदार कार्यान्वयन से पहले यह जानना ज़रूरी है कि महिला कामगार कहाँ, किन क्षेत्रों में और
किस तरह के  ऐप पर काम कर रही हैं। डेटा को क्षेत्र, शहर, ज़िला और राज्य स्तर पर दर्ज किया जाना चाहिए।
ऐप कं पनियों को सक्रिय कामगारों, काम-स्थानों, सेवा श्रेणियों और काम छोड़ने की दरों का नियमित,
मानकीकृ त और गुमनाम डेटा देना चाहिए। डेटा में सख्त निजता सुरक्षा होनी चाहिए और यह कामगारों की
निगरानी का औज़ार नह� बनना चा�हए।

स2. गर्मी को लागू करने योग्य �ावसा�यक जो�खम माना जाए

सर्वेक्षण के  नतीजे दिखाते हैं कि नुकसान इतना गंभीर है कि इसे क़ानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। फिर भी
राष्ट्रीय श्रम संहिताएँ और राज्य ऐप-क़ानून गर्मी को व्यावसायिक जोखिम के  रूप में नहीं मानते। सरकार को
ऐप और असंग�ठत कामगार� के �लए भीषण गम� को �ावसा�यक जो�खम घो�षत करना चा�हए।

क़ानून� म� काम-�वश्राम चक्र, पानी, छाया, अनुकूलन और गम�-बीमारी योजना अ�नवाय� होनी चा�हए।
दिल्ली में नमी गर्मी को और ख़तरनाक बनाती है। इसलिए जोखिम का आकलन के वल हवा के  तापमान से
नहीं, बल्कि आर्द्र-ताप सूचकांक - यानी तापमान और नमी दोनों को मिलाकर बने "felt" तापमान - से किया
जाना चा�हए।

स3. लैं�गक दृ�� से ए�ो�रद�मक पारद�श�ता और मानवीय �नगरानी अ�नवाय� क� जाए

सर्वेक्षण बार-बार दिखाता है कि महिलाओं का आराम न ले पाना और बीमारी में काम जारी रखने की मजबूरी
एल्गोरिद्म के  फ़ै सलों से जुड़ी है। इसके  बावजूद कामगारों को यह नहीं पता होता कि भुगतान, रेटिं ग, काम
बाँटने और खाता बंद करने के  फ़ै सले कै से लिए जाते हैं। सरकारों को ऐप से यह खुलासा अनिवार्य कराना
चाहिए। गर्मी से जुड़े विश्राम या विराम पर जुर्माने पर रोक होनी चाहिए। साथ ही यह समीक्षा भी होनी चाहिए
कि एल्गोरिद्म महिलाओं को ख़ास तौर पर कै से प्रभावित करता है - क्योंकि लिंग-तटस्थ परीक्षण देखभाल,
सुरक्षा और आवाजाही से जुड़ी रुकावट� को नह� पकड़ पाएगा।
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स5. ई-श्रम और कल्याण बोड� शासन म� म�हला ऐप-आधा�रत कामगार� को �दखाई बनाया जाए

ऐप-काम को ई-श्रम डेटाबेस में अलग श्रेणी के  रूप में जोड़ा जाना चाहिए और इसे लिंग के  अनुसार विभाजित
किया जाना चाहिए। सरकारों को कल्याण बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना चाहिए,
क्यों�क बड़ी तादाद म� म�हलाएँ योजना-�नम�ण म� अपनी आवाज़ चाहती ह�।

स6. सरकारी-�नजी साझेदारी के ज़�रये �ल�ग-संवेदनशील ऐप-कामगार �वश्राम-क� द्र �ा�पत �कए जाएँ

सर्वेक्षण में अल्पकालिक प्राथमिकताओं में साफ़ और सुलभ शौचालय, पेयजल और छायादार विश्राम-स्थल
सबसे बड़ी माँगों के  रूप में सामने आए। इससे साफ़ है कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की कमी महिला ऐप-
कामगारों के  लिए बड़ी चुनौती है। उन्हें अक्सर ग्राहकों पर निर्भर रहना पड़ता है या नोएडा और गुरुग्राम जैसे
इलाक� म� शौचालय इसे्तमाल के �लए भुगतान करना पड़ता ह।ै

दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2026 में ऐप-कामगारों के  लिए अटल कैं टीनों के  साथ विश्राम-कें द्र स्थापित करने की
घोषणा की। यह पहल अच्छी है, लेकिन इसमें महिलाओं की ख़ास ज़रूरतों - सुरक्षित और साफ़ शौचालय,
रोशनी, गोपनीयता और सुर�क्षत प�ँच - को साफ़ तौर पर शा�मल करना होगा।

विश्राम-कें द्रों की योजना उन इलाकों के  आधार पर बननी चाहिए जहाँ क्विक-कॉमर्स गोदाम, खाना और सामान
पहुँचाने के  कें द्र, घरेलू सेवा कामगार कें द्र और ऐप-काम के  ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इन कें द्रों को शहर-
स्तरीय सरकारी-निजी साझेदारी मॉडल से वित्तपोषित किया जा सकता है। सरकार अनुमति और शहरी समन्वय
दे सकती है, जबकि कई ऐप कं पनियाँ अपने कामगारों और ऑर्डर के  पैमाने के  आधार पर साझा कामगार कें द्र
कोष में योगदान दे सकती हैं। संचालन निजी या ग़ैर-लाभकारी एजेंसियों को प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों के  ज़रिये
दिया जा सकता ह,ै और अ�त�रक्त संसाधन कॉरपोरटे सामा�जक उत्तरदा�यत्व कोष से आ सकते ह�।
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